
नई दिल ल्ी। महाराष्ट्र में मतदाता सूची के 
विशषे गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को 
लकेर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने चनुाव 
आयोग स े जवाब तलब किया ह।ै राज्य में 
एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान करीब 33 
प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटाए जान े के 
आरोपों को गभंीरता से लतेे हएु अदालत ने 
आयोग को नोटिस जारी किया ह।ै हालाकंि, 
शीर्ष अदालत ने फिलहाल दस्तावजे जमा 
करन ेऔर दाव-ेआपत्तिया ंदाखिल करन ेकी 
समयसीमा बढ़ाने का निर्देश दनेे से इनकार 
कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले 
पर जल्द विचार किया जाएगा और यदि जरूरत 
महससू हईु तो प्रभावित मतदाताओं को राहत 
दने ेके लिए उचित निर्देश जारी किए जा सकते 
हैं। इस मामले की अगली सनुवाई 5 नवंबर 
को निर्धारित की गई ह।ै मखु्य न्यायाधीश 
सरू्यकातं, न्यायमरू्ति जॉयमाल्य बागची और 
न्यायमरू्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ता 
अरुण अनदंगिरि की याचिका पर सुनवाई की। 
याचिकाकर्ता की ओर स े वरिष्ठ अधिवक्ता 
अरविदं दातार ने पक्ष रखते हएु दलील दी कि 
महाराष्ट्र में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 
बड़ी सखं्या में मतदाताओं के नाम मतदाता 
सचूी स ेहटन ेका खतरा पदैा हो सकता ह।ै 
उन्होंने अदालत का ध्यान विशषे रूप से मुबंई 

और पणु ेमें चल रही पुनर्विकास परियोजनाओं 
की ओर दिलाया। उनके अनुसार, इन दोनों 
शहरों में करीब 3,500 पनुर्विकास परियोजनाएं 
सचंालित हो रही हैं। इनके तहत परुानी 
आवासीय कॉलोनियों और इमारतों को तोड़ा जा 
रहा ह,ै जिसके कारण हजारों परिवारों को अपने 
मौजदूा आवास छोड़कर दसूरी जगह जाना पड़ 
रहा ह।ै याचिकाकर्ता की ओर स ेदलील दी गई 
कि पनुर्विकास के कारण लोगों के पत ेबदलने, 
आवासीय रिकॉर्ड में अतंर आन ेऔर अन्य 
दस्तावजी समस्याओं के चलत ेमतदाता सूची 
के पनुरीक्षण के दौरान वास्तविक मतदाताओं 
को परशेानी हो सकती ह।ै ऐस ेलोगों के सामने 
यह आशकंा ह ै कि यदि व े निर्धारित प्रक्रिया 
के तहत समय पर जरूरी दस्तावज प्रस्तुत 
नहीं कर पाए, तो उनके नाम मतदाता सूची 
स ेहट सकत ेहैं। याचिका में इस बात पर जोर 

दिया गया कि केवल पत ेमें 
बदलाव या दस्तावजेों से 
जुड़ी व्यावहारिक कठिनाइयों 
के कारण किसी पात्र मतदाता 
को मतदान के अधिकार से 
वचंित होन े की स् थिति का 
सामना नहीं करना चाहिए। 
सुनवाई के दौरान मतदाता 
पजंीकरण से जुड़े फॉर्म 
की व्यवस्था पर भी सवाल 

उठाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविदं दातार 
न ेअदालत से आग्रह किया कि चुनाव आयोग 
को उन मतदाताओं के लिए अलग फॉर्म 
उपलब्ध करान ेका निर्देश दिया जाए, जिनके 
नाम पहल े से मतदाता सूची में दर्ज हैं और 
जो परू्व के चुनावों में मतदान कर चुके हैं। 
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि ऐसे 
मतदाताओं से फॉर्म-6 भरवाना उचित नहीं ह,ै 
क्योंकि इस फॉर्म का इस्तेमाल नए मतदाताओं 
के पजंीकरण के लिए किया जाता ह।ै उनका 
तर्क था कि पहल ेसे पंजीकृत मतदाताओं के 
लिए ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए, जिससे उनकी 
पहचान और मौजूदा मतदाता स् थिति का 
सत्यापन आसानी से किया जा सके तथा उन्हें 
नए पजंीकरण जैसी प्रक्रिया से न गजुरना पड़े। 
याचिकाकर्ता न े दाव ेऔर आपत्तिया ं दाखिल 

करन ेकी अंतिम तारीख बढ़ान ेकी मागं भी 
की। इसके साथ ही अनरुोध किया गया कि 
जब तक संबंधित शिकायतों और दलीलों पर 
सुनवाई परूी नहीं हो जाती, तब तक मतदाता 
सूची को अंतिम रूप दने ेकी प्रक्रिया पर रोक 
लगाई जाए। याचिका में आशंका जताई गई 
कि यदि तय समयसीमा के भीतर पनुरीक्षण 
की प्रक्रिया आग े बढ़ती रही, तो दस्तावजे 
जमा करन ेमें कठिनाई का सामना कर रहे 
कुछ मतदाताओं को अपनी स् थिति स्पष्ट करने 
का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाएगा। ऐस ेमें 
समयसीमा बढ़ान ेसे उन्हें आवश्यक दस्तावजे 
प्रस्तुत करन ेऔर अपन ेनाम से सबंंधित दावे 
या आपत्तिया ंदर्ज कराने का अतिरिक्त अवसर 
मिल सकता ह।ै हालाकंि, सुप्रीम कोर्ट ने 
सुनवाई के दौरान तत्काल समयसीमा बढ़ाने 
या मतदाता सूची को अंतिम रूप दने े की 
प्रक्रिया पर रोक लगान ेका आदेश नहीं दिया। 
अदालत न ेफिलहाल मामल ेमें चनुाव आयोग 
को नोटिस जारी कर जवाब मागंा है। इसका 
अर्थ ह ैकि इस स्तर पर अदालत न ेयाचिका में 
लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया 
ह।ै आयोग का पक्ष सामन ेआन ेऔर मामले 
पर आग ेविचार होन ेके बाद ही यह स्पष्ट हो 
सकेगा कि समयसीमा में बदलाव या किसी 
अन्य निर्देश की आवश्यकता ह ैया नहीं। 

नई दिल्ली। एशिया की प्रमुख नदियों में 
शामिल ब्रह्मपुत्र के भविष्य के बहाव को 
लेकर सामने आए एक नए वैज्ञानिक 
अध्ययन ने भारत और बांग्लादेश की चिंताएं 
बढ़ा दी हैं। चीन के शोधकर्ताओं के अध्ययन 
के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण इस 
सदी के दौरान नदी के सतही जल बहाव में 
वृद्धि हो सकती है। इससे नदी के जलस्तर, 
बाढ़ के जोखिम और निचले इलाकों में रहने 
वाले लोगों की सुरक्षा पर असर पड़ने की 
आशंका है। इसी बीच तिब्बत में यारलुंग 
त्सांगपो नदी पर चीन की लगभग 168 अरब 
डॉलर की विशाल जलविद्युत परियोजना को 
लेकर भी बहस तेज हो गई है। हालांकि, 
अध्ययन के निष्कर्षों से यह साबित नहीं 
होता कि नदी में कभी भी भयंकर बाढ़ आ 
सकती है या चीन की प्रस्तावित परियोजना 
सीधे तौर पर बाढ़ का कारण बनेगी। इन 
आशंकाओं को समझने के लिए जलवायु, 
नदी के प्राकृतिक प्रवाह, बांध के संचालन 
और क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों का 
वैज्ञानिक आकलन जरूरी होगा।
चीन की विज्ञान अकादमी और युन्नान 
यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दक्षिण-पूर्वी 
तिब्बती पठार में पेड़ों के छल्लों की चौड़ाई 
से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण कर नदी 
के पुराने जल प्रवाह का अनुमान लगाया। 

पेड़ों के तनों में बनने वाले वार्षिक छल्ले 
मौसम और पर्यावरण की परिस्थितियों के 
बारे में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। अनुकूल 
परिस्थितियों में छल्ले अपेक्षाकृत चौड़े हो 
सकते हैं, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों 
में उनकी चौड़ाई कम रह सकती है। 
शोधकर्ताओं ने इन संकेतों के आधार पर 
वर्ष 1325 से 2020 तक नदी के बहाव के 
इतिहास का पुनर्निर्माण किया और फिर इस 
ऐतिहासिक जानकारी को आधुनिक जलवायु 
संबंधी आंकड़ों के साथ जोड़कर एक मॉडल 
तैयार किया।
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट 
के अनुसार, यह शोध आठ अक्टूबर को 
चाइना साइंस बुलेटिन में प्रकाशित हुआ 
था। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस तरह 
के मॉडल से नदी के बहाव में दीर्घकालिक 
बदलावों को समझने और भविष्य में बाढ़ 
जैसी घटनाओं के जोखिम का आकलन 
करने में मदद मिल सकती है। लंबे समय के 
आंकड़ों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, 
क्योंकि किसी नदी के कुछ वर्षों के रिकॉर्ड के 
आधार पर उसके पूरे प्राकृतिक व्यवहार का 
अनुमान लगाना कठिन होता है। ऐतिहासिक 
आंकड़े यह समझने में सहायता कर सकते हैं 
कि नदी के प्रवाह में किस तरह के बदलाव 
पहले हुए और भविष्य में किन परिस्थितियों 

में बड़े बदलाव संभव हैं।
ब्रह्मपुत्र का महत्व केवल भारत तक सीमित 
नहीं है। तिब्बत में यह नदी यारलुंग त्सांगपो 
के नाम से जानी जाती है। इसके बाद यह 
अरुणाचल प्रदेश में सियांग के रूप में भारत 
में प्रवेश करती है और आगे चलकर ब्रह्मपुत्र 
कहलाती है। यह नदी पूर्वोत्तर भारत के 
बड़े हिस्से और बांग्लादेश के लिए जल का 
महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके पानी पर कृषि, 
मत्स्य पालन, स्थानीय आजीविका और 
प्राकृतिक पारिस्थितिकी का बड़ा हिस्सा 
निर्भर करता है। नदी के प्रवाह में असामान्य 
वृद्धि होने पर तटवर्ती क्षेत्रों, खेतों, बस्तियों 
और बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ सकता 
है। दूसरी ओर, प्रवाह में कमी आने की 

स्थिति में जल उपलब्धता और नदी से जुड़े 
पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो सकते हैं।
ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह में बदलाव का असर 
उन इलाकों पर विशेष रूप से पड़ सकता 
है, जहां हर साल मानसून के दौरान बाढ़ की 
समस्या सामने आती है। नदी में पानी की 
मात्रा के साथ-साथ वर्षा की तीव्रता, सहायक 
नदियों से आने वाला पानी, जमीन की जल 
सोखने की क्षमता और नदी तल में होने 
वाले बदलाव भी बाढ़ की स्थिति को प्रभावित 
करते हैं। यदि इन परिस्थितियों में एक साथ 
प्रतिकूल बदलाव होते हैं, तो निचले क्षेत्रों में 
जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए किसी एक 
कारक को बाढ़ का अकेला कारण मानने के 
बजाय पूरे नदी बेसिन की परिस्थितियों को 

ध्यान में रखना आवश्यक है।
शोधकर्ताओं ने जल संसाधनों के विकास, 
जल भंडारण और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को 
पार करने वाली नदियों से संबंधित योजनाओं 
में भविष्य के संभावित बदलावों को शामिल 
करने की जरूरत पर जोर दिया है। ब्रह्मपुत्र 
जैसी नदी के मामले में यह पहलू खास 
मायने रखता है, क्योंकि इसके ऊपरी हिस्से 
में होने वाली गतिविधियों का प्रभाव नीचे 
की ओर बहने वाले पानी पर पड़ सकता है। 
भारत और बांग्लादेश के लिए नदी के प्रवाह, 
वर्षा और संभावित बाढ़ से जुड़े भरोसेमंद 
आंकड़ों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। समय 
पर जानकारी मिलने से बाढ़ पूर्वानुमान, 
आपदा प्रबंधन और प्रभावित आबादी को 
सतर्क करने की व्यवस्था बेहतर बनाई जा 
सकती है।
नदी के बहाव को समझने में रनऑफ यानी 
सतही जल बहाव की भी अहम भूमिका होती 
है। जब बारिश होती है या बर्फ पिघलती है, 
तो पानी का एक हिस्सा जमीन में समा जाता 
है, जबकि दूसरा हिस्सा सतह पर बहते हुए 
नालों, नदियों और झीलों तक पहुंचता है। 
इसी सतही प्रवाह को रनऑफ कहा जाता है। 
यदि जमीन पानी को पर्याप्त मात्रा में सोख 
नहीं पाती, तो सतह पर बहने वाले पानी की 
मात्रा बढ़ जाती है। तेज बारिश, पहले से 

गीली जमीन, ढलानदार भूभाग और जमीन 
की प्रकृति इसके स्तर को प्रभावित कर सकते 
हैं। शहरी इलाकों में सड़कें, कंक्रीट और 
अन्य पक्की सतहें पानी के जमीन में समाने 
की क्षमता कम कर देती हैं, जिससे थोड़े 
समय में अधिक पानी नालों और नदियों तक 
पहुंच सकता है।
सामान्य परिस्थितियों में सतही बहाव नदियों 
और झीलों को पानी उपलब्ध कराने की 
प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन जब 
कम समय में बहुत अधिक पानी बहकर 
नदी तक पहुंचता है, तो जलस्तर तेजी से 
बढ़ सकता है। इससे अचानक बाढ़, मिट्टी 
का कटाव और संपत्ति को नुकसान होने का 
खतरा रहता है। बहता हुआ पानी खेतों से 
उर्वरक, कीटनाशक और अन्य प्रदूषक भी 
जल स्रोतों तक पहुंचा सकता है। ब्रह्मपुत्र 
के संदर्भ में वर्षा, हिमपिघलन, भूमि की 
स्थिति और नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र 
में होने वाले बदलावों का संयुक्त अध्ययन 
बाढ़ के जोखिम को समझने में मददगार हो 
सकता है।
इसी पृष्ठभूमि में तिब्बत में चीन की विशाल 
जलविद्युत परियोजना को लेकर चर्चा हो 
रही है। यारलुंग त्सांगपो नदी पर प्रस्तावित 
इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 
168 अरब डॉलर बताई गई है। योजना में 

पांच क्रमिक जलविद्युत स्टेशन शामिल होने 
की जानकारी सामने आई है। इसका प्रमुख 
उद्देश्य बिजली का उत्पादन करना है, लेकिन 
नदी के ऊपरी हिस्से में इतने बड़े स्तर पर 
बुनियादी ढांचे के निर्माण से जल प्रवाह, 
पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से जुड़े सवाल 
भी उठ रहे हैं। विशेषज्ञों की चिंता है कि बांधों 
के संचालन के दौरान पानी जमा करने और 
छोड़ने के समय तथा मात्रा में बदलाव होने 
पर नदी के निचले हिस्सों पर क्या प्रभाव 
पड़ सकता है।
हालांकि, किसी जलविद्युत परियोजना 
के संभावित प्रभावों का आकलन केवल 
उसके आकार या लागत के आधार पर नहीं 
किया जा सकता। इसके लिए परियोजना 
की वास्तविक संरचना, जलाशयों की 
क्षमता, पानी छोड़ने के नियम, मौसमी 
प्रवाह, आपातकालीन संचालन और नदी 
के प्राकृतिक व्यवहार से संबंधित विस्तृत 
जानकारी आवश्यक होती है। यह भी 
समझना जरूरी है कि बांधों का संचालन 
सामान्य परिस्थितियों और अत्यधिक वर्षा या 
अन्य आपात स्थितियों में अलग-अलग हो 
सकता है। इसलिए परियोजना से बाढ़ का 
खतरा कितना बढ़ेगा या घटेगा, इस संबंध 
में किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 
स्वतंत्र और विश्वसनीय आंकड़ों की जरूरत 

होगी।
बांध परियोजना से जुड़ी दूसरी चिंता 
हिमालयी क्षेत्र की भूगर्भीय परिस्थितियों 
को लेकर है। रिपोर्ट के अनुसार, चीनी 
भूवैज्ञानिकों ने जुलाई में प्रस्तावित बांध 
के नीचे सक्रिय फॉल्ट लाइन की मौजूदगी 
को लेकर चेतावनी दी थी। सक्रिय फॉल्ट 
लाइन वह भूगर्भीय दरार या कमजोर क्षेत्र 
होता है, जहां धरती की चट्टानों में हलचल 
हो सकती है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े निर्माण कार्यों 
के लिए भूकंपीय जोखिम का आकलन बेहद 
महत्वपूर्ण होता है। भूकंप के दौरान जमीन 
की गति, चट्टानों की मजबूती और आसपास 
की ढलानों की स्थिरता किसी भी बड़े बांध 
की सुरक्षा से जुड़े अहम पहलू हैं।
भूवैज्ञानिकों ने कमजोर ढलानों को मजबूत 
करने और भूस्खलन से बचाव के उपायों की 
जरूरत भी बताई थी। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी 
बारिश, भूकंपीय गतिविधियों और चट्टानों 
की कमजोर संरचना के कारण भूस्खलन 
की घटनाएं हो सकती हैं। यदि किसी बड़े 
निर्माण क्षेत्र में ढलान अस्थिर हो जाए, तो 
इससे निर्माण कार्य, आसपास की बस्तियों 
और नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर असर पड़ 
सकता है। हालांकि, सक्रिय फॉल्ट लाइन 
की मौजूदगी अपने आप में किसी बांध के 
असुरक्षित होने का प्रमाण नहीं है। 

सुल्तानपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष 
एमपी-एमएलए अदालत से मानहानि के 
एक मामले में बरी किए जाने के बाद 
राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। 
अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस ने 
भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला 
बोलते हुए उसके नेतृत्व और राजनीतिक 
आचरण पर सवाल उठाए। पार्टी ने 
आरोप लगाया कि भाजपा ऐसे लोगों के 
हाथों में है, जिनके खिलाफ गंभीर आरोप 
लग चुके हैं। कांग्रेस ने कहा कि वह 
महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलते 
हुए प्यार, करुणा और धैर्य के साथ 
अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी 
और भाजपा को हराने के लिए संघर्ष 
करती रहेगी। वहीं, मामले में अदालत 
के फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 
खुशी जाहिर करते हुए इसे राहुल गांधी के 
लिए राहत भरा घटनाक्रम बताया।
राहुल गांधी से जुड़ा यह मामला वर्ष 
2018 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष 
अमित शाह पर की गई टिप्पणी के 
बाद दायर मानहानि की शिकायत से 
संबंधित था। इस मामले में सोमवार को 
सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए 
अदालत ने राहुल गांधी को बरी कर 
दिया। शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के 
अधिवक्ता संतोष पांडे ने फैसले की पुष्टि 

की। मामले की सुनवाई के दौरान राहुल 
गांधी के बयान को लेकर कानूनी प्रक्रिया 
आगे बढ़ी थी। अब अदालत के फैसले के 
बाद इस प्रकरण में उन्हें राहत मिली है। 
हालांकि, फैसले के बाद राजनीतिक स्तर 
पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया 
और कांग्रेस ने इसे भाजपा पर निशाना 
साधने के अवसर के रूप में इस्तेमाल 
किया।
अदालत का फैसला आने के बाद परिसर 
के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह 
दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने ढोल 
बजाकर खुशी मनाई और एक-दूसरे 
को मिठाई खिलाकर फैसले का स्वागत 
किया। राहुल गांधी के अदालत से बाहर 
निकलने के दौरान समर्थकों ने ‘सत्यमेव 
जयते’ के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने 
उनके समर्थन में नारेबाजी भी की। 
अदालत परिसर के बाहर जुटे कांग्रेस 
समर्थकों ने फैसले पर संतोष जताया। 
इस दौरान माहौल उत्सव जैसा नजर 
आया और कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी के 
लिए राहत का क्षण बताया।
फैसले के बाद कांग्रेस के महासचिव और 
संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने सोशल 
मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर भाजपा 
पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के 
पुराने बयान का उल्लेख करते हुए भाजपा 
के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए। 

वेणुगोपाल ने कहा कि देश के लोग कई 
बार उन पुराने आरोपों को भूल जाते हैं, 
जिनका राजनीतिक बहस में उल ल्ेख 
किया जाता रहा है। उन्होंने तत्कालीन 
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर हत्या के 
आरोप से जुड़े पुराने विवाद का जिक्र 
करते हुए सवाल किया कि ईमानदारी 
और शालीनता की बात करने वाली पार्टी 
के नेतृत्व को लेकर ऐसे सवाल क्यों 
उठे थे। यह टिप्पणी कांग्रेस की ओर से 
भाजपा पर किए गए राजनीतिक हमले का 
हिस्सा रही।
कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम के जरिए 
भाजपा के उस राजनीतिक रुख पर 
सवाल उठाने की कोशिश की, जिसमें 
पार्टी विपक्षी नेताओं के आचरण और 
बयानों को लेकर लगातार आलोचना 
करती रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना 
है कि राजनीतिक जीवन में नैतिकता, 
शालीनता और जवाबदेही की बात 
करने वाली पार्टियों को अपने नेताओं से 
जुड़े आरोपों और विवादों पर भी स्पष्ट 
रुख रखना चाहिए। दूसरी ओर, राहुल 
गांधी को बरी किए जाने का अदालत 
का फैसला एक कानूनी घटनाक्रम है, 
जबकि इसके बाद दोनों दलों के बीच 
हुई बयानबाजी राजनीतिक प्रतिक्रिया के 
दायरे में आती है।
कांग्रेस ने अपने बयान में महात्मा गांधी 

के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा 
कि पार्टी प्यार, करुणा और धैर्य के रास्ते 
पर चलते हुए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। 
पार्टी का कहना है कि राजनीतिक विरोध 
के बावजूद उसका संघर्ष लोकतांत्रिक 
तरीके से जारी रहेगा। कांग्रेस की ओर से 
भाजपा पर लगाए गए आरोपों ने एक बार 
फिर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच 
जारी वैचारिक और राजनीतिक टकराव 
को सामने ला दिया है। राहुल गांधी के 
खिलाफ मानहानि मामले में अदालत के 
फैसले के बाद कांग्रेस ने जहां इसे राहत 
के रूप में देखा, वहीं पार्टी के वरिष्ठ 
नेताओं ने भाजपा के नेतृत्व पर सवाल 
उठाकर राजनीतिक बहस को नया मोड़ 
दिया।
इस घटनाक्रम में कानूनी फैसले और 
राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच अंतर भी 
महत्वपूर्ण है। अदालत ने राहुल गांधी को 
संबंधित मानहानि मामले में बरी किया 
है, जबकि भाजपा के नेतृत्व को लेकर 
कांग्रेस की टिप्पणियां राजनीतिक आरोप 
और आलोचना हैं। अदालत के फैसले 
के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जश्न 
और केसी वेणुगोपाल की सोशल मीडिया 
पोस्ट ने मामले को राजनीतिक चर्चा के 
केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में 
इस मुद्दे पर दोनों दलों की ओर से आगे 
भी प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं।

ब्रह्मपतु्र पर बढ़ सकता ह ैबाढ़ का खतरा, चीन के मगेा बाधं को लकेर चिंता बढ़ी

महाराष्ट्र में एसआईआर के दौरान 33% मतदाताओं के नाम 
कटने का दावा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

700 साल के ऐतिहासिक आंकड़ों के अध्ययन में नदी के बहाव में बदलाव की आशंका, तिब्बत में 168 अरब डॉलर की जलविद्युत परियोजना के संभावित प्रभावों पर उठे सवाल

सीएमआरएल रिश्वत मामले में पिनरई विजयन को 
राहत, एफआईआर के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
कोच्चि। केरल के चर्चित सीएमआरएल 
रिश्वत मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई 
विजयन और उनके परिजनों को केरल 
हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। 
अदालत ने सोमवार को उनके खिलाफ 
प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने के 
एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा 
दी। इसके साथ ही मामले में सतर्कता 
एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) 
की ओर से दर्ज एफआईआर और आगे 
की जांच पर भी अगले आदेश तक रोक 
लगा दी गई है। न्यायमूर्ति के. नटराजन 
और न्यायमूर्ति जॉनसन जॉन की पीठ ने 
पिनरई विजयन तथा अन्य लोगों की ओर 
से दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए 
यह आदेश दिया। अदालत ने माना कि 
मामले में उठाए गए कानूनी सवालों पर 
विस्तार से विचार करने की आवश्यकता 
है। इसी के मद्देनजर अपीलों को सुनवाई 
के लिए स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 
चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। तब 
तक एफआईआर दर्ज करने से संबंधित 
आदेश और वीएसीबी की आगे की जांच 
स्थगित रहेगी।
हाईकोर्ट का यह आदेश ऐसे समय आया 
है, जब सीएमआरएल रिश्वत मामले 
में पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिजनों 
के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर 
मामला अदालत के सामने विचाराधीन 
है। एकल न्यायाधीश ने पहले मामले 
में एफआईआर दर्ज करने का आदेश 
दिया था। इस आदेश को चुनौती देते 
हुए पिनरई विजयन और अन्य संबंधित 
लोगों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। 
अपीलकर्ताओं ने एकल न्यायाधीश के 
आदेश पर पुनर्विचार की मांग की थी। 
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान 
खंडपीठ ने मामले के विभिन्न पहलुओं पर 

विस्तार से विचार किए जाने की जरूरत 
को ध्यान में रखते हुए आदेश पर रोक 
लगा दी। इसके बाद फिलहाल जांच की 
आगे की प्रक्रिया भी रुक गई है।
अदालत के सामने मुख्य सवालों में एकल 
न्यायाधीश के आदेश की वैधानिकता और 
उसके आधार पर शुरू की गई कार्रवाई से 
जुड़े पहलू शामिल हैं। हाईकोर्ट ने अपने 
अंतरिम आदेश के जरिए फिलहाल स्थिति 
को स्थिर रखा है, ताकि अपीलों पर आगे 
सुनवाई की जा सके। हालांकि, अदालत 
ने अभी मामले के आरोपों की सच्चाई या 
संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारी को लेकर 
कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। इसलिए 
इस आदेश को आरोपों से मुक्ति या मामले 
के समाप्त होने के रूप में नहीं देखा जा 
सकता। यह फिलहाल एफआईआर और 
जांच से संबंधित कार्रवाई पर रोक लगाने 
वाला अंतरिम न्यायिक आदेश है।
सीएमआरएल रिश्वत मामले को लेकर 
केरल में कानूनी और राजनीतिक स्तर 
पर चर्चा होती रही है। मामले में कथित 
वित्तीय लेन-देन और उससे जुड़े आरोपों 
की जांच का प्रश्न उठाया गया है। पूर्व 
मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और उनके 
परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज 

करने के आदेश के बाद 
मामला न्यायिक प्रक्रिया के 
अगले चरण में पहुंचा। अब 
हाईकोर्ट में दायर अपीलों पर 
सुनवाई के दौरान यह देखा 
जाएगा कि एकल न्यायाधीश 
के आदेश को चुनौती देने 
वाली दलीलों में कितना 
कानूनी आधार है और आगे 
की कार्यवाही किस तरह 
जारी रहनी चाहिए। मामले 
के सभी पहलुओं का निर्धारण 
अदालत में उपलब्ध सामग्री 

और संबंधित पक्षों की दलीलों के आधार 
पर होगा। इस प्रकरण में सतर्कता एवं 
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की भूमिका 
भी महत्वपूर्ण है। वीएसीबी भ्रष्टाचार से 
जुड़े मामलों की जांच करने वाली राज्य 
की एजेंसी है। हाईकोर्ट के सोमवार के 
आदेश के बाद एजेंसी की ओर से दर्ज 
एफआईआर और आगे की जांच पर अगले 
आदेश तक रोक रहेगी। इसका मतलब 
है कि फिलहाल इस मामले में जांच की 
अगली कार्रवाई अदालत के आदेश के 
अधीन रहेगी। आगे की प्रक्रिया इस बात 
पर निर्भर करेगी कि चार सप्ताह बाद होने 
वाली सुनवाई में हाईकोर्ट क्या निर्देश 
देता है। यदि अदालत रोक को आगे जारी 
रखती है या उसमें कोई बदलाव करती है, 
तो जांच की दिशा उसी के अनुसार तय 
होगी। हाईकोर्ट ने मामले को चार सप्ताह 
बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। 
अगली सुनवाई में अपीलकर्ताओं की 
दलीलों और एकल न्यायाधीश के आदेश 
से जुड़े कानूनी प्रश्नों पर विस्तार से विचार 
किए जाने की संभावना है। संबंधित पक्ष 
अदालत के समक्ष अपने तर्क रख सकेंगे 
और पीठ मामले की परिस्थितियों के 

आधार पर आगे का आदेश दे सकती है। 
फिलहाल, अदालत ने विस्तृत सुनवाई से 
पहले कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। 
इसलिए मामले में आगे क्या होगा, इस 
बारे में अभी निश्चित निष्कर्ष निकालना 
उचित नहीं होगा।
पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़े इस मामले में 
हाईकोर्ट का आदेश राज्य की राजनीति 
में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 
मामला एक प्रमुख राजनीतिक नेता और 
उनके परिजनों से संबंधित है। हालांकि, 
न्यायिक प्रक्रिया और राजनीतिक 
प्रतिक्रियाओं को अलग-अलग समझना 
जरूरी है। अदालत का अंतरिम आदेश 
कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका 
उद्देश्य अपीलों पर विचार होने तक 
संबंधित कार्रवाई की स्थिति तय करना है। 
किसी भी आरोप की पुष्टि या खंडन का 
निर्णय केवल अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों 
और कानूनी परीक्षण के आधार पर ही 
किया जा सकता है।
फिलहाल, सोमवार के आदेश से पिनरई 
विजयन और अन्य अपीलकर्ताओं को 
जांच के संबंध में अस्थायी राहत मिली 
है। एफआईआर दर्ज करने के एकल 
न्यायाधीश के आदेश पर रोक और 
वीएसीबी की आगे की जांच स्थगित रहने 
से मामले की अगली कार्रवाई चार सप्ताह 
बाद होने वाली सुनवाई से जुड़ गई है। 
हाईकोर्ट के आगामी आदेश से यह स्पष्ट 
होगा कि एफआईआर और जांच पर लगी 
रोक जारी रहेगी, उसमें कोई बदलाव 
होगा या मामले की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 
तब तक सीएमआरएल रिश्वत मामले में 
कानूनी स्थिति अंतरिम आदेश के अनुसार 
बनी रहेगी और अंतिम निर्णय के लिए 
अदालत की आगे की सुनवाई का इंतजार 
करना होगा।
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संपादकीय

जापान के आईची-नागोया में आयोजित परैा एशियाई खलेों में 
भारतीय खिलाड़ियों ने अपने असाधारण प्रदर्शन स ेदशे का गौरव 
बढ़ाया ह।ै इन खिलाड़ियों न े साबित कर दिया कि शारीरिक 
सीमाए ंकिसी व्यक्ति की प्रतिभा, इच्छाशक्ति और सफलता की 
राह में स्थायी बाधा नहीं बन सकतीं। कड़ी महेनत, अनुशासन, 
आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति समर्पण के बल पर भारतीय 
परैा खिलाड़ियों न ेपदकों की ऐसी इबारत लिखी ह,ै जिसने परूे 
दशे को गर्व करन ेका अवसर दिया ह।ै इन खलेों में भारत न े
कुल 114 पदक जीतकर अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 
किया। इसमें 30 स्वर्ण और 35 रजत पदकों के साथ अन्य पदक 
भी शामिल रह।े वर्ष 2023 में आयोजित परैा एशियाई खलेों में 
भारतीय खिलाड़ियों न े108 पदक जीत ेथ।े इस बार अपेक्षाकृत 
छोटे दल के बावजदू पदकों की सखं्या में वदृ्धि होना भारतीय 
खिलाड़ियों की प्रतिभा और तयैारियों का प्रमाण ह।ै आईची-
नागोया में भारतीय दल का प्रदर्शन केवल पदकों की सखं्या 
तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खिलाड़ियों न ेअनेक स्पर्धाओं में 
नए कीर्तिमान स्थापित किए और परुान ेरिकॉर्ड भी तोड़े। एशिया 
के विभिन्न दशेों स ेआए खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा करते हएु 
भारतीय पैरा खिलाड़ियों न ेयह दिखाया कि अवसर, प्रशिक्षण 
और प्रोत्साहन मिलने पर व ेकिसी भी स्तर पर अपनी क्षमता का 
प्रदर्शन कर सकत ेहैं। सामान्य एशियाई खलेों में भारतीय दल का 
पाचंवें स्थान पर रहना और परैा एशियाई खलेों में चौथा स्थान 
हासिल करना दशे की खले क्षमता के दो अलग-अलग पहलओुं 
को सामन ेलाता ह।ै यह उपलब्धि बताती ह ै कि भारतीय खले 
जगत में परैा खिलाड़ियों की भमूिका लगातार मजबतू हो रही है 
और उनकी महेनत अंतरराष्ट्रीय मचं पर दशे की प्रतिष्ठा बढ़ा रही 
ह।ै इन खलेों में पैरा एथलटेिक्स भारतीय दल की सबस ेमजबूत 
स्पर्धाओं में शामिल रहा, जहा ंखिलाड़ियों न ेकुल 65 पदक अपने 
नाम किए। इसके अतिरिक्त बडैमिटंन, तरैाकी और तीरदंाजी में 
भी खिलाड़ियों न ेउल ल्ेखनीय प्रदर्शन किया। निशानबेाजी, टेबल 
टेनिस, जडूो और पावरलिफ्टिंग जसैी स्पर्धाओं में भी भारतीय 
खिलाड़ियों न ेपदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। 
प्रत्येक पदक के पीछे वर्षों का अभ्यास, शारीरिक और मानसिक 
चनुौतियों से मकुाबला तथा असफलताओं स ेउबरन ेकी कहानी 
छिपी होती ह।ै किसी खिलाड़ी के लिए अतंरराष्ट्रीय प्रतियोगिता 
में पहुचंना ही बड़ी उपलब्धि है, लकेिन वहा ंदशे के लिए पदक 
जीतना उसके कठिन परिश्रम और दढृ़ सकंल्प का परिणाम होता 
ह।ै पैरा खिलाड़ियों की सफलता को समझन ेके लिए उनके सघंर्ष 
को भी समझना आवश्यक ह।ै इन खिलाड़ियों में अनेक ऐस ेहोते 
हैं, जिन्हें रोजमर्रा के जीवन में ही कई कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता ह।ै आवागमन की असुविधा, खले मदैानों तक 
पहुचं की कमी, विशषे उपकरणों की अनपुलब्धता और प्रशिक्षित 
प्रशिक्षकों का अभाव उनकी चनुौतियों को और बढ़ा दतेा ह।ै 
इसके बावजदू जब व ेअंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उतरत ेहैं और 
दनुिया के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को चनुौती दते ेहैं, तो उनकी उपलब्धि 
का महत्व और बढ़ जाता है। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण 
ह ैकि किसी व्यक्ति की वास्तविक क्षमता का आकलन उसकी 
शारीरिक स्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि उसके साहस, परिश्रम 
और उपलब्धियों के आधार पर किया जाना चाहिए। भारतीय पैरा 
खिलाड़ियों की यह उपलब्धि समाज के लिए भी एक महत्वपरू्ण 
सदंशे ह।ै आज भी अनेक स्थानों पर दिव्यांग व्यक्तियों को दया 
की दषृ्टि स ेदखेा जाता ह।ै उन्हें समान अवसर दने ेके बजाय 
उनकी सीमाओं को अधिक महत्व दिया जाता ह।ै यह दषृ्टिकोण 
बदलना जरूरी ह।ै दिव्यांगजन समाज पर बोझ नहीं, बल्कि 
उसकी महत्वपरू्ण शक्ति हैं। उचित अवसर, सम्मान और सुविधाएं 
मिलने पर व ेशिक्षा, खले, विज्ञान, कला, व्यवसाय और अन्य 
क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान द ेसकत ेहैं। परैा एशियाई खलेों में 
भारतीय खिलाड़ियों की सफलता इसी सोच को मजबतू करती 
ह।ै हमें यह समझना होगा कि किसी व्यक्ति को उसकी शारीरिक 
स्थिति के कारण कमतर आंकना न केवल अनुचित ह,ै बल्कि 
उसकी सभंावनाओं को सीमित करन ेजसैा भी ह।ै खिलाड़ियों की 
उपलब्धियों पर उत्सव मनाना आवश्यक ह,ै लकेिन उनके सघंर्ष 
को केवल पदक समारोहों और सम्मान कार्यक्रमों तक सीमित 
नहीं रखा जाना चाहिए। वास्तविक सम्मान तब होगा, जब उनके 
लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर सनुिश्चित किए 
जाएंग।े दशे के छोटे-बड़े शहरों में ऐस ेखले परिसर विकसित 
किए जाने चाहिए, जहां पैरा खिलाड़ी आसानी स े पहुचं सकें 
और अपनी प्रतिभा को निखार सकें। खले मदैान, स्विमिग पलू, 
प्रशिक्षण केंद्र, जिम और अन्य सवुिधाए ंदिव्यांगजनों के अनकूुल 
बनाई जानी चाहिए। प्रशिक्षकों को विशषे प्रशिक्षण दिया जाए तथा 
खिलाड़ियों को आवश्यक उपकरण, पौष्टिक आहार, चिकित्सा 
सहायता और प्रतियोगिताओं में भाग लने ेके लिए पर्याप्त आर्थिक 
सहयोग उपलब्ध कराया जाए।

पैरा एशियाड में प्रेरक 
ऐतिहासिक सफलता

अभियान 

प्रेरणा 

भारतीय संस्कृति में मनुष्य जीवन को केवल 
सांसारिक सुखों की प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि 
आत्मा के उत्थान और परम सत्य को जानने का 
अवसर माना गया है। जीवन में धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा 
और सुविधाओं का अपना महत्व है, लेकिन इन 
उपलब्धियों के बीच यदि मनुष्य अपने अस्तित्व के 
उद्देश्य को ही भूल जाए, तो उसकी सारी सफलता 
अधूरी रह जाती है। मनुष्य को बुद्धि, विवेक और 
निर्णय लेने की क्षमता मिली है। वह अपने कर्मों 
से दूसरों के जीवन में खुशियां ला सकता है, अपने 
भीतर की बुराइयों को दूर कर सकता है और सत्य 
के मार्ग पर चलकर आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता 
है। यही विशेषताएं मानव जीवन को दुर्लभ बनाती 
हैं। जीवन की वास्तविक सफलता इस बात में नहीं 
है कि हमने कितना अर्जित किया, बल्कि इस बात में 
है कि हमने अपने जीवन को कितना सार्थक बनाया।
पौराणिक प्रसंग के अनुसार, एक बार देवर्षि नारद ने 
भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, देवताओं को स्वर्ग 
में अनेक प्रकार के सुख और सुविधाएं प्राप्त हैं। 
वे शक्तिशाली हैं और उन्हें दिव्य वैभव भी मिला 
हुआ है। फिर भी शास्त्रों में मनुष्य जन्म को इतना 
महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है? क्या मनुष्य का 
जीवन देवताओं के जीवन से भी अधिक मूल्यवान 
है? नारद के प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु ने 
उन्हें समझाया कि देवताओं को उनके पुण्य कर्मों 
के फलस्वरूप स्वर्ग के सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन 
मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता कर्म करने 
और अपने आचरण में परिवर्तन लाने की स्वतंत्रता 
है। मनुष्य अपने विवेक से यह चुन सकता है कि 
उसे किस मार्ग पर चलना है। वह अपने व्यवहार को 

सुधारकर, ज्ञान प्राप्त करके और सत्कर्मों के माध्यम 
से अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है।
भगवान विष्णु ने बताया कि संसार में सुख और दुख 
दोनों जीवन के स्वाभाविक अंग हैं। परिस्थितियां 
हमेशा एक जैसी नहीं रहतीं। कभी व्यक्ति को 
सफलता मिलती है, तो कभी असफलताओं का 
सामना करना पड़ता है। कभी उसके पास धन और 
सुविधाएं होती हैं, तो कभी कठिन समय में उसे अपने 
धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे में जो व्यक्ति 
केवल बाहरी सुखों पर निर्भर रहता है, उसका मन 
परिस्थितियों के बदलने पर विचलित हो सकता 
है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष, 
विश्वास और आत्मबल विकसित करता है, वह 
विपरीत परिस्थितियों में भी आशा बनाए रख सकता 
है। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल सुखों को प्राप्त 
करना नहीं, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाना 
भी है कि दुख और कठिनाइयां व्यक्ति के विवेक को 
कमजोर न कर सकें।
मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने मन पर 
नियंत्रण रखना है। मनुष्य कई बार जानता है कि 
कौन-सा कार्य उचित है और कौन-सा अनुचित, फिर 
भी लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार के प्रभाव में गलत 
निर्णय ले लेता है। थोड़े से लाभ के लिए वह दूसरों 
का नुकसान करने लगता है और अपनी इच्छाओं की 
पूर्ति के लिए नैतिक मूल्यों से समझौता कर बैठता 
है। यही प्रवृत्तियां धीरे-धीरे उसके व्यक्तित्व और 
संबंधों को प्रभावित करती हैं। इसके विपरीत यदि 
वह अपने विचारों पर ध्यान दे, क्रोध के समय संयम 
रखे, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय 
प्रेरणा ले और अपनी गलतियों को स्वीकार करने का 

साहस जुटाए, तो उसका जीवन बेहतर बन सकता 
है। आत्मसुधार की शुरुआत दूसरों को बदलने से 
नहीं, बल्कि स्वयं को समझने से होती है।
मानव जीवन की सार्थकता का एक महत्वपूर्ण 
आधार सेवा और परोपकार भी है। संसार में प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों के लिए 
उपयोगी बन सकता है। किसी जरूरतमंद को भोजन 
उपलब्ध कराना, किसी गरीब विद्यार्थी की पढ़ाई में 
सहायता करना, दुखी व्यक्ति की बात ध्यानपूर्वक 
सुनना या किसी असहाय को उचित मार्ग दिखाना भी 
महान कार्य हैं। सेवा का मूल्य उसकी मात्रा से नहीं, 
बल्कि उसके पीछे छिपी भावना से निर्धारित होता है। 
जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता 
करता है, उसके भीतर करुणा और संवेदनशीलता 
का विकास होता है। इससे समाज में विश्वास और 
सहयोग की भावना मजबूत होती है। मनुष्य अपने 
जीवन को जितना दूसरों के हित से जोड़ता है, उतना 
ही उसके अस्तित्व का व्यापक अर्थ सामने आता है।
धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक साधना भी व्यक्ति 
को जीवन का उद्देश्य समझने में सहायता करती हैं। 
भगवान का स्मरण, ध्यान, प्रार्थना और धार्मिक ग्रंथों 
का अध्ययन मनुष्य को अपने विचारों की समीक्षा 
करने का अवसर देते हैं। हालांकि आध्यात्मिकता 
का अर्थ केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है। यदि 
व्यक्ति मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है, लेकिन 
बाहर निकलकर दूसरों के साथ छल करता है, तो 
उसे अपने आचरण पर विचार करना चाहिए। धर्म 
का वास्तविक संदेश सत्य, करुणा, न्याय, क्षमा और 
सदाचार जैसे मूल्यों को जीवन में उतारना है। दूसरों 
की भावनाओं का सम्मान करना, किसी के अधिकारों 

का हनन न करना और कठिन परिस्थितियों में भी 
ईमानदारी बनाए रखना भी आध्यात्मिक जीवन के 
महत्वपूर्ण अंग हैं।
इसके साथ ही मनुष्य को समय के महत्व को 
समझना चाहिए। जीवन में बहुत से अवसर ऐसे होते 
हैं, जिन्हें एक बार खो देने के बाद दोबारा प्राप्त 
करना कठिन हो जाता है। माता-पिता की सेवा, 
परिवार के साथ बिताया गया समय, बच्चों को दिए 
गए संस्कार और जरूरतमंदों की सहायता जैसे कार्यों 
को भविष्य के लिए टालना उचित नहीं है। मनुष्य 
अक्सर अधिक धन और बेहतर परिस्थितियों की 
प्रतीक्षा में वर्तमान की खुशियों को नजरअंदाज कर 
देता है। वह छोटी-छोटी बातों में उलझकर अपने 
आसपास मौजूद प्रेम और सहयोग को पहचान नहीं 
पाता। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य 
निर्धारित करे, मेहनत करे और साथ ही वर्तमान 
जीवन के प्रति भी सजग रहे। संतुलित दृष्टिकोण से 
ही सांसारिक जिम्मेदारियों और आत्मिक उन्नति के 
बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।
मनुष्य जन्म का उद्देश्य संसार से भागना नहीं, बल्कि 
संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को ईमानदारी 
से निभाना है। परिवार का पालन-पोषण करना, 
आजीविका अर्जित करना, समाज के प्रति जिम्मेदार 
रहना और अपने ज्ञान का उपयोग सकारात्मक कार्यों 
में करना भी जीवन की सार्थकता का हिस्सा है। 
जब इन सभी कार्यों के साथ व्यक्ति अपने भीतर 
विनम्रता, संयम और सद्भाव बनाए रखता है, तब 
उसकी उपलब्धियां केवल व्यक्तिगत सफलता तक 
सीमित नहीं रहतीं। वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन 
जाता है।

लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े लोकतांत्रिक 
देश ब्राजील में जहां राष्ट्रपति चुनाव के बेहद 
कांटे के मुकाबले में मौजूदा राष्ट्रपति लुइज़ 
इनासियो लूला दा सिल्वा ने ऐतिहासिक 
जीत दर्ज कर ली है। लेकिन इस जीत के 
साथ ही ब्राजील में एक सियासी बवंडर 
भी शुरू हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति जायर 
बोलसुनारो के बेटे और विपक्षी उम्मीदवार 
फ्लेवियो बोलसुनारो ने नतीजों को मानने 
से साफ इंकार कर दिया है। उन्होंने सुप्रीम 
कोर्ट और चुनाव प्रक्रिया पर सीधे तौर पर 
धांधली और नियमों से छेड़छाड़ का गंभीर 
आरोप लगाते हुए चुनावों को रद्द करने की 
मांग कर दी है। पहले राउंड में पिछड़े फिर 
पलटीबाजी और अब ऐसी जीत की अमेरिकी 
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दक्षिणपंथी 
राजनीति के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा 
हो गया। ब्राजील में 80 साल के लुईस 
इनासियो लूला दा सिल्वा ने राष्ट्रपति 
चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 
फ्लावियो बोलसनारो को हराकर चौथी बार 
राष्ट्रपति पद हासिल किया है। लेकिन इस 
जीत की सबसे बड़ी बात सिर्फ इतनी नहीं 
कि लूला फिर सत्ता में लौटे हैं। असली 
कहानी है उनकी चुनावी वापसी। ब्राजील 
की संप्रभुता और अमेरिका के साथ रिश्तों 
का भविष्य। क्योंकि लूला खुले तौर पर ट्रंप 
की कई नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। 
वहीं उनके प्रतिद्वंदी फ्लावियो बालसुनारो 
दक्षिणपंथी नेता और पूर्व राष्ट्रपति जार 
बोलसुनारो के बेटे हैं। ऐसे में लूला की 
जीत को ट्रंप की राजनीति के लिए झटके 
के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन क्या 
यह वाकई ट्रंप की हार है? क्या ब्राजील 
ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है? 
कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा और 
पहले दौर में पीछे रहने के बाद लूला ने 
आखिर में जो है बाजी कैसे पलट दी। इसने 
ट्रंप के घमंड और दादागिरी को कैसे चूरचूर 
कर डाला और लूला का चौथी बार ब्राजील 
का राष्ट्रपति बनना लैटिन अमेरिका की 
राजनीति पर कैसा संभावित असर डालने 
वाला है।ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव का 
पहला दौर लूला के लिए चुनौती लेकर 
आया था। दक्षिणपंथी सेनेटर फ्लावियो 
बोलसनारो पहले दौर में आगे रहे जबकि 
लूला दूसरे स्थान पर थे। ऐसा लग रहा था 
कि ब्राजील में सत्ता का समीकरण बदल 
सकता है। लेकिन दूसरे दौर में तस्वीर पलट 
गई। ब्राजील के सुपीरियर इलेक्टोरल कोर्ट 
यानी टीएसई की तरफ से जारी आधिकारिक 
नतीजों के मुताबिक वोटों की गिनती पूरी हो 
चुकी है। अगर नतीजों के आंकड़ों पर नजर 
डालें तो सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी के नेता लूला 
डसिलवा को 51.78% वैध वोट मिले हैं। 
वहीं लिबरल पार्टी के उम्मीदवार फ्लेवियो 
को 48.23% वोट हासिल हुए हैं। यानी 
कि जीत और हार का अंतर महज 3.5% 
का है। यह अंतर दिखाता है कि ब्राजील 
की जनता वैचारिक रूप से दो फाड़ हो 
चुकी है और मुकाबला आखिरी वोट तक 

कितना करीबी था। इस चुनाव की सबसे 
दिलचस्प बात यह रही कि पहले दौर में 
लूला दसिलवा पीछे चल रहे थे। 4 अक्टूबर 
को हुए पहले राउंड के मतदान में फ्लेवियो 
बोलसनारो 47.03% वोटों के साथ बढ़त 
बनाए हुए थे। जबकि लूला को 45% 16% 
वोट मिले थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था 
कि दक्षिणपंथी लहर लूला की सत्ता को 
उखाड़ फेंकेगी। लेकिन इसके बाद लैटिन 
अमेरिका में तीन हफ्तों तक चला आक्रामक 
चुनाव प्रचार। लूला ने अपने मजदूर वर्ग के 
जनाधार पूर्वोत्तर के गढ़ और आम जनता के 
बीच जमीन नापी। दूसरे दौर यानी रन ऑफ 
में शानदार वापसी करते हुए लूला ने बाजी 
पलट दी। अब बात करते हैं उस विवाद की 
जिसने ब्राजील को एक बार फिर राजनीतिक 
अस्थिरता के मुहाने पर लाकर खड़ा कर 
दिया है। हार के बाद ब्राज़लिया से फ्लेवियो 
बोलसनारो ने तीखा बयान जारी करते हुए 
कहा कि जिन परिस्थितियों में यह सब 
हुआ उसके बाद नतीजों को स्वीकार करना 
असंभव है। हम कानूनी कारवाई करेंगे और 
चुनाव को रद्द करने की मांग करेंगे। रविवार 
की दोपहर क्रिस्टियानो जानी ने मतदान केंद्रों 
को 2 घंटे अतिरिक्त खुला रखने का आदेश 
दे दिया। फ्लेवियो बल्सनारो का आरोप है 
कि जस्टिस जानिन को लूला ने ही सुप्रीम 
कोर्ट में नियुक्त किया था और वह पहले 
लूला के निजी वकील रह चुके हैं। एंड वक्त 
पर वोटिंग का समय बढ़ाकर सुप्रीम कोर्ट 
ने खेल के नियम बदल दिए जिससे लूला 
को फायदा पहुंचाया गया है। हालांकि इस 
पूरे विवाद पर एक पेच यह भी है कि खुद 
बालसुनारो के कैंप ने भी खराब मौसम के 
चलते कुछ राज्यों में समय बढ़ाने की मांग 
की थी। इलेक्ट्रोरल कोर्ट के चीफ कांसियो 
नून्स मारकेस ने दोनों उम्मीदवारों से बात 
की और लूला की जीत की औपचारिक 
पुष्टि कर दी। दिलचस्प बात यह भी है कि 
मार्केस को पूर्व राष्ट्रपति जायर व्सेसारो के 
कार्यकाल में नियुक्त किया गया था। मार्केस 
ने साफ किया कि आखिरी पलों में समय 
बढ़ाने के फैसले से काउंटिंग पर असर 
जरूर पड़ा है। लेकिन अंतिम नतीजों में कोई 
बाहरी दखल नहीं था और चुनाव  निष्पक्ष 
रहा है। लेकिन दुनिया की चिंताएं इसलिए 
बढ़ गई है क्योंकि यह पूरा घटनाक्रम साल 
2022 के चुनाव की याद दिलाता है। उस 
समय जाहिर बोलसुनारो ने भी लूला से 
मिली करीबी हार को स्वीकार नहीं किया 
था। जिसके बाद उनके समर्थकों ने संसद 
और सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया 
था। यह जीत 80 वर्षीय लूला की एक और 
राजनीतिक वापसी है। उन्हें 2018 से 2019 
के बीच भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल हुई थी, 
लेकिन बाद में ये आरोप खारिज कर दिए 
गए। 2022 में जायर बोल्सोनारो को हराकर 
वे फिर से सत्ता में लौटे। लूला की यह जीत 
ऐसे समय में हुई है, जब लैटिन अमेरिका के 
कुछ हिस्सों में दक्षिणपंथी सरकारों की ओर 
झुकाव बढ़ रहा है।

भारतीय ससं्कृति में कार्तिक मास का विशषे 
धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व 
ह।ै यह ऐसा महीना है, जिसमें दीपावली की 
जगमगाहट, गोवर्धन पजूा की परंपरा, भाई 
दजू का स्नेह, छठ महापर्व की उपासना और 
दवेोत्थानी एकादशी की धार्मिक मान्यताएं 
जनजीवन को उत्सवमय बना दतेी हैं। इस 
महीने का सबंधं केवल पर्वों और धार्मिक 
अनषु्ठानों स े ही नहीं, बल्कि प्रकृति, कृषि, 
लोकजीवन और सामाजिक संबधंों स े भी 
गहराई से जडु़ा हआु ह।ै कार्तिक मास मनषु्य 
को सयंम, सेवा, पवित्रता और परोपकार का 
सदंशे दतेा ह।ै यही कारण ह ैकि सनातन परपंरा 
में इस ेस्नान, ध्यान, दान और धर्माचरण के 
लिए अत्यंत शभु माना गया है। धार्मिक 
मान्यता ह ैकि इस महीने में श्रद्धापरू्वक किए 
गए सत्कर्म व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता 
लाते हैं और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर 
प्रेरित करत ेहैं।
कार्तिक मास के नामकरण को लकेर पौराणिक 
कथाए ंप्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार, 
भगवान शिव के पराक्रमी पतु्र कार्तिकेय के 
नाम पर इस महीन ेका नाम कार्तिक पड़ा। 
पौराणिक कथा में तारकासुर नामक असरु 
का उल ल्ेख मिलता ह,ै जिस ेवरदान प्राप्त था 
कि भगवान शिव के पतु्र के अतिरिक्त कोई 
उसका वध नहीं कर सकेगा। उस समय 
माता सती के दहे त्याग के बाद भगवान शिव 
ससंार स े विरक्त होकर तप में लीन हो गए 

थ।े तारकासरु न ेइस स्थिति का लाभ उठाकर 
दवेताओं को परशेान करना शरुू कर दिया। 
उसके अत्याचारों स ेत्रस्त दवेताओं न ेभगवान 
शिव को पनुः गहृस्थ जीवन की ओर प्रेरित 
करन े का प्रयास किया। उधर, हिमालय 
की पतु्री पार्वती भगवान शिव को पति रूप 
में प्राप्त करन े के लिए कठोर तपस्या करने 
लगीं। उनकी तपस्या स ेप्रसन्न होकर भगवान 
शिव न े उनसे विवाह किया। कालातंर में 
शिव-पार्वती के पतु्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। 
कार्तिकेय ने दवेताओं का सनेापतित्व सभंालते 
हएु तारकासुर का वध किया और दवेताओं को 
उसके आतकं स ेमकु्ति दिलाई। इसी कथा से 
कार्तिकेय के पराक्रम और कार्तिक मास की 
धार्मिक महत्ता को जोड़ा जाता है।
कार्तिक मास का आरभं होत े ही धार्मिक 
गतिविधियों में तजेी आ जाती ह।ै इस महीन ेमें 
प्रातःकाल स्नान, सरू्य को अर्घ्य दनेा, भगवान 
विष्णु की पजूा करना और तलुसी के समक्ष 
दीपक जलाना विशषे महत्व रखता ह।ै अनके 
श्रद्धाल ुपरू ेमहीन ेनियमित रूप स ेस्नान-ध्यान 
और पजूा-पाठ करते हैं। धार्मिक मान्यता के 
अनसुार, कार्तिक में पवित्र नदियों में स्नान 
करन ेसे पणु्य की प्राप्ति होती ह।ै विशषे रूप 
स ेकार्तिक परू्णिमा पर गगंा, यमनुा और अन्य 
पवित्र नदियों में स्नान के लिए बड़ी सखं्या 
में श्रद्धाल ु पहुचंत े हैं। प्रयागराज, वाराणसी, 
हरिद्वार और अन्य तीर्थस्थलों पर इस अवसर 
पर विशषे धार्मिक आयोजन होते हैं। हालांकि 

स्नान का महत्व केवल नदी में डुबकी लगाने 
तक सीमित नहीं है। इसका व्यापक सदंशे 
शरीर और मन की शुद्धता, अनशुासन तथा 
जीवन में पवित्र विचारों को स्थान दने ेस ेभी 
जडु़ा है।
कार्तिक मास के सबस ेप्रमखु पर्वों में दीपावली 
का विशषे स्थान है। अमावस्या की अधंरेी रात 
में दीपों की पंक्तियां प्रकाश का ऐसा दशृ्य 
प्रस्तुत करती हैं, जो भारतीय ससं्कृति की 
पहचान बन चकुा है। दीपावली को अधंकार 
पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा 
पर आशा की विजय का प्रतीक माना जाता 
है। प्रचलित मान्यता के अनसुार, भगवान 
राम चौदह वर्ष का वनवास पूरा करके और 
रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थ।े 
उनके स्वागत में अयोध्यावासियों ने घी के 
दीप जलाकर नगर को प्रकाश स े भर दिया 
था। इसी प्रसगं को दीपावली की परपंरा से 
जोड़ा जाता है। इसके साथ ही यह पर्व माता 
लक्ष्मी और भगवान गणशे की पूजा, सुख-
समदृ्धि की कामना तथा घर-परिवार में मगंल 
की आकाकं्षा स े भी जुड़ा है। दीपावली का 
वास्तविक सदेंश यह भी है कि मनषु्य अपने 
भीतर के अज्ञान, अहंकार और नकारात्मकता 
को दूर करके सद्भाव का प्रकाश फैलाए।
दीपावली के आसपास मनाए जाने वाल ेअन्य 
पर्व भी कार्तिक मास की सांस्कृतिक विविधता 
को दर्शाते हैं। गोवर्धन पूजा में प्रकृति, पशुधन 
और कृषि के महत्व को स्वीकार किया 

जाता है। भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत 
उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करने की कथा 
इस पर्व की प्रमखु धार्मिक मान्यता ह।ै यह 
परपंरा मनषु्य को प्रकृति के प्रति कृतज्ञता 
और पर्यावरण सरंक्षण की प्रेरणा भी दतेी ह।ै 
इसके बाद भाई दजू का पर्व भाई-बहन के 
प्रेम और विश्वास को मजबतू करता ह।ै इस 
दिन बहनें अपन ेभाइयों के माथ ेपर तिलक 
लगाकर उनकी लबंी आय ुऔर सखु-समदृ्धि 
की कामना करती हैं। बदल ेमें भाई भी अपनी 
बहनों के प्रति प्रेम, सम्मान और सुरक्षा का 
भाव प्रकट करत ेहैं। इस प्रकार कार्तिक मास 
धार्मिक आस्था के साथ पारिवारिक सबंधंों को 
भी नई ऊर्जा प्रदान करता है।
कार्तिक मास में छठ महापर्व का महत्व भी 
अत्यंत व्यापक है। विशषे रूप स ेबिहार, परू्वी 
उत्तर प्रदशे, झारखडं और दशे के अनके अन्य 
हिस्सों में श्रद्धाल ुइस पर्व को बड़ी श्रद्धा और 
अनशुासन के साथ मनात ेहैं। छठ में सरू्यदव 
और छठी मयैा की उपासना की जाती ह।ै व्रती 
कठिन नियमों का पालन करत ेहुए जलाशयों, 
नदियों और तालाबों के किनारे अस्ताचलगामी 
तथा उदीयमान सरू्य को अर्घ्य दते ेहैं। इस पर्व 
की विशषेता इसकी सादगी, पवित्रता और 
सामहूिक सहभागिता है। इसमें स्वच्छता, 
सयंम और प्रकृति के प्रति सम्मान को विशषे 
महत्व दिया जाता है। सरू्य को जीवन, ऊर्जा 
और प्रकाश का स्रोत मानकर उनकी उपासना 
करना मनषु्य को प्रकृति पर अपनी निर्भरता का 

बोध कराता ह।ै छठ के अवसर पर घाटों की 
सफाई, सामहूिक व्यवस्था और परिवारों की 
भागीदारी सामाजिक एकता का सुदंर उदाहरण 
प्रस्तुत करती है।
कार्तिक मास में तुलसी पजूा और तुलसी 
विवाह की परपंरा भी विशषे रूप स ेप्रचलित 
ह।ै हिदं ूपरिवारों में तलुसी के पौध ेको पवित्र 
माना जाता ह ै और अनेक घरों में प्रतिदिन 
उसके समक्ष दीपक जलाया जाता ह।ै धार्मिक 
मान्यता के अनसुार, तलुसी भगवान विष्णु को 
प्रिय हैं। दवेोत्थानी या दवेप्रबोधिनी एकादशी 
के अवसर पर तलुसी विवाह का आयोजन 
किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के 
शालिग्राम स्वरूप और माता तलुसी का विवाह 
पारपंरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न कराया 
जाता ह।ै कई क्षेत्रों में गन्ने स ेमंडप बनाकर 
विवाह की रस्में निभाई जाती हैं। मान्यता है 
कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु अपनी 
चार महीन े की योगनिद्रा स े जागत े हैं और 
इसके साथ मागंलिक कार्यों की शुरुआत का 
समय आता है। तलुसी विवाह केवल धार्मिक 
अनषु्ठान नहीं, बल्कि परिवार और समाज 
को परंपराओं से जोड़न े का अवसर भी ह।ै 
इससे लोकगीतों, रीति-रिवाजों और सामहूिक 
उत्सवों की परपंरा जीवित रहती है।
लोकजीवन में कार्तिक मास का एक दसूरा 
रूप भी दिखाई दतेा ह,ै जिसका सबंधं कृषि 
और ग्रामीण अर्थव्यवस्था स े रहा ह।ै परुाने 
समय में किसानों के लिए यह महीना खतेों 

की दखेभाल, जतुाई और आगामी फसलों की 
तयैारी का महत्वपरू्ण समय हुआ करता था। 
ग्रामीण समाज में प्रचलित कहावतें कार्तिक 
की महेनत और कृषि कार्यों की अनिवार्यता 
को स्पष्ट करती थीं। कहा जाता था, ‘तरेह 
कातिक, तीन अषाढ़।’ इसका आशय यह 
था कि कार्तिक के दिनों में किसान को 
कठिन परिश्रम करना पड़ता ह।ै एक अन्य 
लोककथन में रात तक खते जोतन ेऔर समय 
व्यर्थ न गवंान े की सीख दी जाती थी। इन 
कहावतों के पीछे कृषि सबंधंी अनुभव और 
आन े वाल े महीनों की आवश्यकताओं की 
समझ छिपी थी। किसानों को मालूम था कि 
समय पर महेनत नहीं की गई, तो भविष्य 
में अनाज की कमी का सामना करना पड़ 
सकता ह।ै इस प्रकार कार्तिक मास धार्मिक 
गतिविधियों के साथ श्रम, अनशुासन और 
आजीविका के महत्व को भी रखेांकित करता 
ह।ै कार्तिक परू्णिमा इस महीन ेका एक और 
प्रमखु धार्मिक अवसर ह।ै इस ेत्रिपरुी परू्णिमा 
और दवे दीपावली के नाम से भी जाना जाता 
ह।ै पौराणिक मान्यता के अनसुार, भगवान 
शिव न ेइसी दिन त्रिपरुासरु का वध किया था, 
जिसके बाद व ेत्रिपरुारी कहलाए। कुछ धार्मिक 
कथाओं में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार 
और राधा-कृष्ण की लीलाओं का सबंधं भी 
कार्तिक परू्णिमा स ेजोड़ा जाता ह।ै वाराणसी में 
दवे दीपावली के अवसर पर गंगा के घाटों को 
दीपों स ेसजाया जाता ह।ै 

मोदी का नाम लेकर 193 देशों के सामने ट्रंप 
की बेइज्जती करने वाले ने कैसे ब्राजील में 

पलट दी बाजी, लैटिन अमेरिका की राजनीति 
पर क्या पड़ेगा इस जीत का असर?

अमूल्य है मानव जीवन, सद्कर्मों से ही मिलेगा सच्चा सुख

कार्तिक मास: आस्था, परंपरा, स्नान-ध्यान और दान-पुण्य का अनुपम संगम
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राजनीति में विरोधियों के प्रति तल्ख होते तेवर

बीते सप्ताह 
आरएसएस प्रमुख 

मोहन भागवत ने 
अपने भाषण में 

सत्ता में बदलाव की 
संभावना को नकारा। 
इसके अलावा बंगाल 

में दुर्गा पूजा के दौरान 
वामपंथी बुकस्टॉलों 

को निशाना बनाने 
की घटना हुई। 

लेकिन शासन की 
प्रतिक्रिया नहीं आई। 

हालांकि एक मंत्री 
का वाकये की निंदा 
करना लोकतंत्र की 
भावना के अनुकूल 
ही है जिसके तहत 

पिछले हफ्ते की शुरुआत में नागपुर में जब 
तक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 
अपना वार्षिक विजयादशमी भाषण दिया, 
जिसमें उन्होंने ‘सत्ता परिवर्तन’ की संभावना 
को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और 
बीजेपी के प्रति संगठन के समर्थन को 
रेखांकित किया,तब तक, बंगाल में दुर्गा पूजा 
पंडालों के आसपास लगे वामपंथी साहित्य 
के बुकस्टॉलों में आग लगा दी जा चुकी थी।
किताबों के साथ हुए इस किस्म के सलूक ने, 
बेशक, आपको रे ब्रैडबरी के 1953 के मशहूर 
उपन्यास ‘फॉरेनहाइट 451’ की याद दिलाई 
होगी,इस किताब का उपशीर्षक है- ‘वह 
तापमान, जिस पर किताबों का कागज आग 
पकड़ता है और जल जाता है’। यह उपन्यास 
अमेरिका में मैकार्थी युग के चरम पर लिखा 
गया था। इसमें नाज़ी जर्मनी में किताबों को 
जलाए जाने और सोवियत संघ की ‘गुलाग’ 
जेलों में हुए दमन का जिक्र है, जब ‘राष्ट्र-
विरोधी’ माने जाने वाले साहित्य को पढ़ने, 
लिखने या उस पर विचार करने का मतलब 
था कड़ी सजा आमंत्रित करना।बेशक, बंगाल 
की इस घटना की तुलना उस उपन्यास से 
करना कुछ बढ़ा-चढ़ाकर देखना हो सकता 
है। जो भी हो, राज्य के वित्त मंत्री स्वपन 
दासगुप्ता ने, जिन्होंने यकीनन मुख्यमंत्री 
सुवेंदु अधिकारी के मुकाबले कहीं ज़्यादा 
किताबें पढ़ी हैं—अपनी सरकार की कुछ हद 
तक लाज बचा ली, जब उन्होंने कहा कि 
हालिया दुर्गा पूजा के दौरान जिस तरह से कुछ 
उपद्रवियों और गंुडों ने वामपंथी बुकस्टॉलों 
को तहस-नहस किया है, उसे देखकर उनका 
सिर शर्म से झुक जाता है। (इस मामले को 
गहराई से समझने के लिए, आप पिछले हफ्ते 
‘द ट्रिब्यून’ में छपा वरिष्ठ पत्रकार शिखा 
मुखर्जी का लेख पढ़ सकते हैं।)
दासगुप्ता ने गत सप्ताह हिम्मत कर सच 
बोला है क्योंकि वे समझते हैं कि ‘बंगाल’ 
का विचार सुवेंदु अधिकारी से कहीं बड़ा है - 

ठीक वैसे ही, जैसे कभी सीपीआई (एम) के 
दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु ने 
1996 में अपनी ही पार्टी क ेखिलाफ आवाज 
उठाई थी। तब उन्होंने उनको प्रधानमंत्री 
बनने से रोके जाने के पार्टी के फैसले को 
एक ‘ऐतिहासिक भूल’ करार दिया था। यहां 
मुख्य बात यह है कि बिल्कुल अलग-अलग 
विचारधाराओं-एक वामपंथी और दूसरी 
दक्षिणपंथी-से जुड़े ये भद्र पुरुष, अलग-
अलग विचारों के सहअस्तित्व को स्वीकार 
करने में सक्षम रहे। यही लोकतंत्र का सार 
है। ऐसा करके, दासगुप्ता विरोधी विचारों के 
प्रति सम्मान का समर्थन करते हैं। वामपंथ में 
भी कई लोग ऐसे हैं जो एक ही सांस में ‘लाल 
सलाम’ का नारा लगाने और अंदर ही अंदर 
महालया पाठ करने में समर्थ नहीं हैं। लेकिन 
एक अच्छे कॉमरेड ज्योति बाबू समझते थे कि 
भले ही धर्म ‘जनता के लिए अफीम’ हो, फिर 
भी इस नियम का एक अपवाद हमेशा रहा 
है-देवी दुर्गा, देवी काली और देवी सरस्वती 
का उत्सव।
यही वजह है कि गोपाल कषृ्ण गोखले के नाम 

से जुड़ा मशहूर कथन लंबे समय तक सच 
माना जाता रहा : ‘बंगाल जो आज सोचता 
है, शेष भारत कल सोचता है’। (हालांकि, 
गोखले ने 1905 में ऐसा नहीं कहा था।) 
फिर भी, समस्या बंगाल या बंगालियों क े
साथ नहीं है-भले ही सुवेंदु अधिकारी कुछ 
भी कहें-बल्कि समस्या यह है कि आज भारत 
में ‘अलग’ होने, धारा के विपरीत तैरने का 
विचार धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है।
सच तो यह है कि ऐसा कुछ समय से हो रहा 
है। हाज़िरजवाबी की कला- जिसमें आप गुस्से 
की बजाय व्यंग्य की धार से अपने विरोधी को 
निरुत्तर कर दें-लगभग विलुप्त हो चुकी है। 
आजकल राजनीति में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। 
शायद हर किसी के पास गुस्सा होने की कोई 
न कोई वजह है।
यही कारण है कि दिल्ली की सड़कों पर होने 
वाले विरोध-प्रदर्शन-जब भी पुलिस होने दे- 
उसके कुछ हिस्से, एक सुखद बदलाव की 
तरह लगते हैं। मिरांडा हाउस की छात्राओं का 
‘एक कचौड़ी, दो समोसा’ वाला नारा इसलिए 
असरदार रहा क्योंकि वे दिल्ली पुलिस पर 

तंज कस रही थी ‘कि जब हमें आपकी सबसे 
ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब आप कहां होते 
हैं’? या फिर जब नेहा बोरा उन पुलिसकर्मियों 
से चाय की मांग करती हैं, जिन्होंने उन्हें और 
उनके साथियों को हिरासत में ले रखा है? 
छात्रों ने वह पुरानी कहावत पकड़ ली : ‘जब 
आपका विरोधी आपसे कहीं ज़्यादा ताकतवर 
हो, तो उसको हास्य से जीत लो’।
तथापि, दिल्ली में कुछ चीजें पहले ही बदल 
रही हैं। मिजाज सख्त होता जा रहा है। यह 
साफ है कि सरकार दोतरफा रणनीति लगा 
रही है - पहला, हर किस्म के विरोध-प्रदर्शन 
को न होने देना, चाहे वह सड़कों पर होने 
वाले प्रदर्शन हों या विरोध दर्शाने वाले अन्य 
माध्यम, जैसे कि प्रदर्शनों की छवियों वाली 
तस्वीरों की प्रदर्शनी। अब मस्ती और हल्के-
फुल्केपन का समय सिकुड़ रहा है।
दूसरा, मुख्य विपक्षी दल को निशाना 
बनाना। भले ही देश के ज्यादातर हिस्सों में 
कांग्रेस सिकुड़ी पड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री 
मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि यही वह 
एकमात्र राजनीतिक समूह है, जिसमें खुद 
को फिर से खड़ा करने की क्षमता है। कोई 
इत्तेफाक नहीं कि बीते गुरुवार एनडीटीवी 
वर्ल्ड समिट में मोदी ने अपनी टिप्पणियों में 
कांग्रेस पर ‘दिमागी नक्सलियों’ या ‘बौद्धिक 
नक्सलियों’के बढ़ते प्रभाव की बात कही। 
यह भी कोई इत्तेफाक नहीं कि बीजेपी इस 
समय राहुल गांधी के कथित तौर पर विदेश 
में छुट्टियां मनाने को - माना जा रहा है कि वे 
वियतनाम में हैं - निशाना बना रही है और 
पूछ रही है कि वहां पर वे किससे मिल रहे हैं।
यह एक अलग बात है कि ऐसे नाजुक समय 
में विदेश जाकर छुट्टी मनाने का कथित 
फैसला करके राहुल गांधी खुद ही शेर की 
मांद में चले गए हैं - जिससे पूरे विपक्ष की 
रणनीति पर ही सवाल खड़े हो गए हैं (या 
फिर अगर वे वहां नहीं हैं, तो भी कांग्रेस में 
कोई इस बात की पुष्टि या खंडन नहीं कर 

रहा।) विपक्ष का गुब्बारा पहले ही पिचका 
जा रहा है। सरकार और विपक्ष, दोनों ही, 
यह जानते हैं कि कांग्रेस जैसी राजनीतिक 
पार्टियां और ‘इंडिया’ गठबंधन जैसे मोर्चे ही 
इस लड़ाई का नेतृत्व कर सकते हैं - न कि 
वे छोटे-मोटे समूह, जो खुद को ‘कॉकरोच’ 
कहलाने में गर्व महसूस करते हैं और ज्यादा 
से ज्यादा बस लोगों का ध्यान भटकाने 
का काम कर सकते हैं। यही वजह है कि 
विजयादशमी के मौके पर मोहन भागवत का 
यह बयान बहुत अहम हो जाता है, जिसमें 
उन्होंने ‘सत्ता परिवर्तन’ की संभावना को 
खारिज कर दिया। भाषण की शुरुआती पंक्ति 
इस बार कहीं ज्यादा सख्त थी, पिछली बार 
की बनिस्बत जब उन्होंने अगस्त माह में 
‘जेन-ज़ी’ और ‘जेन-अल्फा’ छात्रों से बात 
की थी और स्वीकार किया था ‘आज्ञा मानने 
वाला वक्त’अब गुजर चुका है। दूसरी बात, 
उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे अहम राज्यों में 
चुनाव करीब हैं, ऐसे में भागवत जानते हैं 
कि बीजेपी और आरएसएस के बीच जरा सा 
भी मतभेद या दूरी नज़र नहीं आनी चाहिए। 
अब फिर से बंगाल और रे ब्रैडबरी, दोनों की 
ओर लौटते हैं - अगर किताबें नष्ट करने के 
विचार को कथित बढ़ावा देने के लिए सुवेंदु 
अधिकारी को उनकी ही पार्टी फटकार तक 
नहीं लगाती, तो इसका क्या मतलब है? जहां 
तक रे ब्रैडबरी की बात है, वे नाज़ी जर्मनी में 
किताबों को जलाए जाने की घटनाओं से बेहद 
आहत थे। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि 
उन्होंने ‘फ़ारेनहाइट 451’ इसलिए लिखी कि 
जिस तरह अमेरिका में 1950 के दशक में 
चीज़ें घट रही थीं, जब ‘बहुत से लोग अपनी 
ही परछाई से डरने लगे थे’। शायद, सब 
कुछ कहा और किया जा चुका हो, तब एक 
ही सवाल बचता है : क्या सच में यही वह 
तापमान है जिस पर कागज़ जलता है? या 
फिर, आग को फिर से सुलगाने के लिए किसी 
बिल्कुल नए विचार की ज़रूरत है?
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नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी भू-
राजनीतिक तनाव, समुद्री परिवहन मार्गों 
में आ रही बाधाओं और बीमा लागत में 
बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार ने भारतीय 
निर्यातकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 
निर्यात सुविधा एवं लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप 
यानी ‘रिलीफ’ योजना के घटक-दो की 
अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दी 
है। इस फैसले से खाड़ी देशों और पश्चिम 
एशिया के प्रभावित क्षेत्रों में कारोबार करने 
वाली भारतीय कंपनियों को अतिरिक्त 
समय तक राहत मिल सकेगी। सरकार 
का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों 
से पैदा हुए जोखिमों के बावजूद निर्यात 
गतिविधियों को जारी रखने में कारोबारियों 
की मदद करना है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, 
रिलीफ योजना को एक्सपोर्ट प्रमोशन 
मिशन (ईपीएम) के तहत संचालित किया 
जा रहा है। इसके माध्यम से निर्यातकों 
को भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम 
(ईसीजीसी) का बीमा कवर लेने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाता है। योजना के तहत 
पात्र निर्यातकों को 95 प्रतिशत तक जोखिम 
कवरेज उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। 
इससे उन कारोबारियों को राहत मिलने की 
उम्मीद है, जिन्हें पश्चिम एशिया के समुद्री 
मार्गों में अनिश्चितता, माल की आवाजाही 
में देरी और युद्ध संबंधी जोखिमों के कारण 
अपने निर्यात कारोबार को संचालित करने 
में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा 
है। पश्चिम एशिया में तनाव का असर 
केवल समुद्री परिवहन तक सीमित नहीं 
है, बल्कि इससे माल ढुलाई की लागत 
और बीमा प्रीमियम पर भी दबाव पड़ता 
है। समुद्री मार्गों पर जोखिम बढ़ने की 
स्थिति में जहाजों और माल के बीमा 
की लागत में वृद्धि हो सकती है। इसके 
अलावा, परिवहन में देरी और लॉजिस्टिक्स 
संबंधी अनिश्चितताओं से निर्यातकों की 
परिचालन लागत बढ़ने की आशंका रहती 
है। ऐसे हालात में छोटे और मध्यम स्तर के 
निर्यातकों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 
प्रतिस्पर्धा बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता 
है। रिलीफ योजना का विस्तार इसी तरह 

की परेशानियों को कम करने की दिशा में 
महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
योजना के घटक-दो के तहत पात्र 
निर्यातकों को बीमा प्रीमियम में संकट से 
पहले के स्तर की तुलना में हुई बढ़ोतरी 
से राहत देने का प्रावधान है। इसके 
दायरे में पूर्ण कंटेनर लोड (एफसीएल), 
आंशिक कंटेनर लोड (एलसीएल) और 
रेफ्रिजरेटेड यानी तापमान नियंत्रित कंटेनरों 
के माध्यम से भेजे जाने वाले सामान 
शामिल हैं। इस व्यवस्था से अलग-अलग 
आकार के निर्यात कारोबारियों को अपनी 
खेपों के बीमा से जुड़ी बढ़ी हुई लागत के 
प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती 
है। हालांकि, ऊर्जा से संबंधित खेपों को 
इस सुविधा के दायरे से बाहर रखा गया 
है। ऐसे में योजना का लाभ लेने से पहले 
निर्यातकों को अपनी खेप की श्रेणी और 
पात्रता संबंधी शर्तों की जांच करना जरूरी 
होगा।
सरकार ने योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया 
को ईसीजीसी के ग्राहक पोर्टल से जोड़ा है। 
पात्र निर्यातकों को अपने दावे और उनसे 
संबंधित आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर 
जमा करने होंगे। इसके लिए पंजीकरण, 
यूजर आईडी बनाने और दावा दाखिल करने 
की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निर्यातकों की 
सुविधा के लिए ईसीजीसी के आधिकारिक 
यूट्यूब चैनल पर वीडियो ट्यूटोरियल भी 
उपलब्ध कराए गए हैं। इनके माध्यम से 
कारोबारी आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी 
औपचारिकताओं को समझ सकते हैं। दावा 
प्रस्तुत करते समय आवश्यक दस्तावेजों 
और पात्रता संबंधी शर्तों का ध्यान रखना 
महत्वपूर्ण होगा, ताकि आवेदन प्रक्रिया में 
अनावश्यक परेशानी न हो। गौरतलब है 
कि केंद्र सरकार ने 19 मार्च को रिलीफ 
योजना शुरू की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य 
खाड़ी क्षेत्र और पश्चिम एशिया के समुद्री 
गलियारों में संकट के कारण भारतीय 
निर्यातकों पर बढ़े वित्तीय दबाव को कम 
करना है। इस संकट के चलते माल ढुलाई 
की लागत, बीमा प्रीमियम और युद्ध से जुड़े 
जोखिमों में बढ़ोतरी की आशंका बनी हुई 
है।

नागौर। लोकतंत्र में चुनाव के दौरान जीत 
और हार का सिलसिला चलता रहता है, 
लेकिन कई बार चुनाव परिणाम से परे 
लोगों का सम्मान और आपसी रिश्ते ऐसी 
मिसाल पेश करते हैं, जो लंबे समय तक 
याद रखे जाते हैं। राजस्थान के नागौर 
जिले के एक गांव में कुछ ऐसा ही देखने 
को मिला, जहां सरपंच का चुनाव हारने 
वाली 45 वर्षीय चिड़ी देवी को ग्रामीणों 
ने निराश होने के बजाय ऐसा सम्मान 
दिया कि पूरा इलाका इसकी चर्चा करने 
लगा। चुनाव में महज 162 वोटों से हार 
का सामना करने वाली चिड़ी देवी के 
परिवार को गांव के लोगों ने आपसी 
सहयोग से 25 लाख रुपये जुटाकर 
भेंट किए। ग्रामीण ढोल-नगाड़ों के साथ 
उनके घर पहुंचे, फूलमालाएं पहनाईं 
और परिवार के प्रति अपना सम्मान 
जताया। गांव वालों का कहना था कि 
चुनाव में जीत और हार अपनी जगह 
है, लेकिन सामाजिक एकता, आपसी 
सहयोग और भाईचारा किसी भी चुनावी 
परिणाम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।
यह मामला नागौर जिले की मूंडवा 
पंचायत समिति के अंतर्गत भदौरा ग्राम 
पंचायत के मोड़ी गांव का है। चिड़ी 
देवी एक साधारण किसान परिवार से 
ताल्लुक रखती हैं। उनके पति हेमाराम 
राव खेती-किसानी करते हैं और परिवार 
की आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर 
निर्भर है। गांव में हेमाराम राव को 
सामाजिक कार्यों और सामुदायिक 
गतिविधियों में योगदान के लिए जाना 
जाता है। ग्रामीणों के अनुसार, उनके 
परिवार की सामाजिक भागीदारी और 
गांव के लिए किए गए कार्यों को देखते 
हुए लोगों ने उनकी पत्नी चिड़ी देवी को 

सरपंच का चुनाव लड़ाने का निर्णय 
लिया था। इसके बाद गांव के अलग-
अलग समुदायों के लोगों ने एकजुट 
होकर उनके समर्थन में प्रचार किया और 
मतदान के दौरान भी उनका साथ दिया।
चिड़ी देवी के चुनाव लड़ने के पीछे 
ग्रामीणों की सामूहिक भागीदारी बताई 
गई। गांव की 36 कौम के लोगों ने 
मिलकर उनके पक्ष में माहौल बनाया 
और उन्हें ग्राम पंचायत का नेतृत्व 
सौंपने की कोशिश की। हालांकि, चुनाव 
परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया। भदौरा 
ग्राम पंचायत के सरपंच पद के चुनाव 
में चिड़ी देवी का मुकाबला सेवानिवृत्त 
थानेदार माधोसिंह की पुत्रवधू गिरिजा 
सांदू से था। मतगणना के बाद गिरिजा 
सांदू को 1,317 वोट मिले, जबकि चिड़ी 
देवी को 1,155 मत प्राप्त हुए। इस तरह 

दोनों प्रत्याशियों के बीच 162 मतों का 
अंतर रहा और चिड़ी देवी को हार का 
सामना करना पड़ा।
चुनाव परिणाम सामने आने के बाद 
गांव में इस बात पर चर्चा होने लगी 
कि चिड़ी देवी और उनके परिवार ने 
चुनाव के दौरान लोगों के बीच रहकर 
मेहनत की, लेकिन जीत हासिल नहीं 
कर सके। ग्रामीणों ने परिवार का हौसला 
बढ़ाने और उनके प्रति सम्मान जताने के 
लिए अलग तरीके से पहल करने का 
फैसला किया। गांव वालों का मानना था 
कि चुनाव लड़ना केवल किसी पद को 
हासिल करने की कोशिश नहीं, बल्कि 
सामाजिक जीवन में भागीदारी का भी 
माध्यम है। ऐसे में परिणाम के कारण 
परिवार का मनोबल कमजोर नहीं पड़ना 
चाहिए। ग्रामीणों ने आपस में बातचीत 

की और सहयोग राशि जुटाकर चिड़ी 
देवी के परिवार को सम्मानित करने की 
योजना बनाई।
इसके बाद मोड़ी गांव में एक सभा 
आयोजित की गई, जिसमें 36 कौम के 
लोगों ने भाग लिया। ग्रामीणों ने आपसी 
सहयोग से 25 लाख रुपये जुटाए। रकम 
एकत्र होने के बाद गांव के लोग गाड़ियों 
में सवार होकर ढोल-नगाड़ों के साथ 
हेमाराम राव के घर पहुंचे। वहां चिड़ी 
देवी और उनके परिवार का फूलमालाएं 
पहनाकर स्वागत किया गया और जुटाई 
गई राशि भेंट की गई। इस दौरान ग्रामीणों 
ने परिवार के प्रति अपना स्नेह और 
सम्मान प्रकट किया। चुनाव में हार के 
बाद जहां आमतौर पर प्रत्याशी और उनके 
समर्थक निराश हो जाते हैं, वहीं मोड़ी 
गांव में लोगों ने परिणाम को सामाजिक 

रिश्तों पर हावी नहीं होने दिया। ग्रामीणों 
के इस कदम से हेमाराम राव भावुक हो 
गए। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने का 
मलाल जरूर था, लेकिन गांव के लोगों 
के प्यार और सहयोग ने उस निराशा 
को खुशी में बदल दिया। उनके लिए 
यह सम्मान केवल आर्थिक मदद नहीं, 
बल्कि वर्षों से गांव के साथ बने रिश्तों 
और लोगों के विश्वास का प्रतीक है। 
परिवार को उम्मीद थी कि ग्रामीणों का 
समर्थन चुनावी जीत में बदलेगा, लेकिन 
परिणाम अलग रहा। इसके बावजूद गांव 
वालों ने जिस तरह साथ दिया, उससे 
यह संदेश सामने आया कि किसी व्यक्ति 
के प्रति सम्मान केवल चुनावी सफलता 
के आधार पर तय नहीं होता।
हेमाराम राव का गांव में सामाजिक 
कार्यों से जुड़ाव भी इस पूरे घटनाक्रम 
की एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया जा रहा 
है। ग्रामीणों के अनुसार, करीब दो वर्ष 
पहले उन्होंने गांव की गोशाला को एक 
ट्रैक्टर भेंट किया था। इसके अलावा 
उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए प्याऊ 
का निर्माण करवाया और बोरवेल 
खुदवाने की घोषणा भी की थी। गांव में 
सार्वजनिक सुविधाओं और सामाजिक 
कार्यों से जुड़े इन प्रयासों के कारण 
उनका परिवार लोगों के बीच परिचित 
रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि चिड़ी 
देवी को चुनाव में समर्थन देने के पीछे 
उनके परिवार की सामाजिक भागीदारी 
भी एक कारण थी। हालांकि, चुनाव में 
समर्थन मिलने और जीत हासिल होने 
के बीच का अंतर इस बार परिणाम में 
स्पष्ट दिखाई दिया।
कार्यक्रम के दौरान गांव में निर्वाचित 
जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान किया 

गया। वार्ड नंबर पांच और छह से 
नवनिर्वाचित वार्ड पंच सहदेवराम 
गोलिया और जगराम गोलिया को 
साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। 
ग्रामीणों ने इस आयोजन को आपसी 
मेलजोल और सामुदायिक एकता से 
जोड़कर देखा। कार्यक्रम में चिड़ी देवी 
के परिवार को दी गई राशि के साथ-
साथ लोगों की भागीदारी ने भी इस 
घटना को चर्चा का विषय बना दिया। 
ग्रामीणों ने संदेश दिया कि चुनाव के 
समय अलग-अलग प्रत्याशियों के पक्ष 
में समर्थन हो सकता है, लेकिन चुनाव 
समाप्त होने के बाद गांव के लोगों के 
बीच रिश्ते और सामाजिक जिम्मेदारियां 
बनी रहनी चाहिए।
मोड़ी गांव की यह घटना ग्रामीण 
समाज में आपसी सहयोग और सम्मान 
की भावना को सामने लाती है। 
चुनाव में जीत किसी प्रत्याशी को पद 
दिलाती है, जबकि हार उसे उस पद 
तक पहुंचने से रोक देती है, लेकिन 
सामाजिक जीवन में किसी परिवार 
का योगदान केवल चुनाव परिणाम से 
नहीं आंका जाता। चिड़ी देवी को 162 
वोटों से हार मिली, फिर भी ग्रामीणों 
ने उनके परिवार के साथ खड़े होकर 
यह दिखाया कि उनके लिए चुनाव से 
आगे भी रिश्तों का महत्व है। 25 लाख 
रुपये की राशि जुटाकर सम्मान करने 
का यह कदम गांव में चर्चा का विषय 
बना हुआ है। ग्रामीणों की ओर से दिया 
गया संदेश स्पष्ट है कि लोकतंत्र में 
मुकाबला अपनी जगह है, लेकिन 
आपसी भाईचारा, सहयोग और सम्मान 
को कायम रखना भी उतना ही जरूरी 
है।

सरपंच का चुनाव हारीं चिड़ी देवी, गांव ने 25 
लाख रुपये देकर किया सम्मानित

खाड़ी देशों में निर्यातकों को बड़ी राहत, 
‘रिलीफ’ योजना मार्च 2027 तक बढ़ी

धौलपुर। राजस्थान के धौलपुर जिले 
में हत्या के प्रयास के मामले में करीब 
तीन साल से फरार चल रही 22 वर्षीय 
महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया 
है। आरोपी की पहचान पूजा उर्फ रिया के 
रूप में हुई है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी 
के लिए 10 हजार रुपये का इनाम घोषित 
किया था। हैरानी की बात यह है कि इनाम 
घोषित होने के बाद आरोपी महिला का 
एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने 
आया, जिसमें वह अपने अंदाज में नजर 
आ रही थी और वीडियो पर ‘इनाम’ शब्द 
लिखा हुआ था। इस वीडियो के सामने 
आने के बाद मामला चर्चा में आ गया। 
हालांकि, पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया 
है कि वीडियो से आरोपी की लोकेशन का 
पता लगाने या उसकी गिरफ्तारी में कोई 
मदद मिली थी या नहीं। पुलिस ने विशेष 
सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 
24 अक्टूबर को जयपुर से उसे गिरफ्तार 
कर लिया।
पुलिस के अनुसार, पूजा उर्फ रिया वर्ष 
2023 में हुई एक घटना के बाद से हत्या 
के प्रयास के मामले में वांछित थी। मामले 
में लगातार तलाश किए जाने के बावजूद 
उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। इसके 
बाद धौलपुर के पुलिस अधीक्षक विकास 
सांगवान ने उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार 
रुपये का इनाम घोषित किया। पुलिस 
आरोपी की तलाश में जुटी थी, इसी बीच 
सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो 
सामने आया। वीडियो में ‘इनाम’ शब्द 
दिखाई देने के कारण लोगों का ध्यान इस 
ओर गया। एक ओर पुलिस उसे पकड़ने के 
लिए प्रयास कर रही थी, वहीं दूसरी ओर 
इनाम घोषित होने के बाद उसके वीडियो 
का सामने आना चर्चा का विषय बन गया। 
हालांकि, वीडियो बनाने के पीछे आरोपी 
का क्या उद्देश्य था, इस बारे में पुलिस की 
ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई 
है।

इस पूरे मामले की शुरुआत 25 जुलाई 
2023 को हुई थी। धौलपुर की मोहन 
कॉलोनी निवासी आकाश जोशी पर 
कथित तौर पर कुछ लोगों ने हमला कर 
दिया था। घटना के अगले दिन आकाश 
ने निहालगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई 
थी। शिकायत के मुताबिक, आकाश पड़ोस 
की एक दुकान से सामान लेने के लिए गया 
था। इसी दौरान मुंह पर साफा बांधे आठ 
से दस युवक वहां पहुंचे। आरोप है कि 
इन लोगों ने पहले उसकी स्विफ्ट कार में 
तोड़फोड़ की और फिर फायरिंग शुरू कर 
दी। हमलावरों की ओर से तीन गोलियां 
चलाई गईं। इनमें से एक गोली कार पर 
लगी, जबकि दो गोलियां आकाश की तरफ 
चलाई गईं। इसके बाद उसके साथ मारपीट 
किए जाने और गले से चेन तोड़ने का भी 
आरोप लगाया गया।
शिकायत के अनुसार, हमले के दौरान 
अपनी जान बचाने के लिए आकाश पास के 
एक पड़ोसी के घर में घुस गया था। घटना 
के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर 
मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की 
गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों 
की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई 
की। इस प्रकरण में भारतीय दंड संहिता 
की धारा 307 यानी हत्या के प्रयास तथा 
आर्म्स एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं 
के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 
पुलिस ने जांच के दौरान कई आरोपियों को 
गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पूजा उर्फ रिया 

की गिरफ्तारी नहीं हो 
सकी थी। इसके बाद 
से वह लगातार फरार 
चल रही थी।

पुलिस इस मामले में 
ऐदल सिंह, ऋषि उर्फ 
ऋषिकेश, युवराज उर्फ 
राज, बच्चा त्यागी और 
कृष्णा गुर्जर को पहले 

ही गिरफ्तार कर चुकी थी। इन गिरफ्तारियों 
के बावजूद पूजा उर्फ रिया पुलिस की 
पकड़ से बाहर थी। लंबे समय तक 
गिरफ्तारी नहीं होने के कारण उस पर 10 
हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। 
इनाम घोषित होने के बाद उसकी तलाश 
को और तेज किया गया। पुलिस को उसकी 
गिरफ्तारी के लिए ऐसे सुराग की जरूरत 
थी, जिसके आधार पर उसके ठिकाने 
तक पहुंचा जा सके। इसी बीच पुलिस को 
विशेष सूचना मिली, जिसके आधार पर 
जयपुर में कार्रवाई की गई।
भरतपुर रेंज की पुलिस महानिरीक्षक प्रीति 
चंद्रा और धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास 
सांगवान के निर्देशन में फरार आरोपियों की 
गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया। 
इसी अभियान के तहत निहालगंज थाना 
प्रभारी हरभान सिंह के नेतृत्व में पुलिस 
टीम ने कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक, 
24 अक्टूबर को जयपुर से पूजा उर्फ रिया 
को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी में 
हेड कांस्टेबल दीनदयाल शर्मा की विशेष 
सूचना अहम रही। कार्रवाई में उपनिरीक्षक 
योगेंद्र कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी 
भी शामिल थे। पुलिस टीम ने सूचना के 
आधार पर आरोपी तक पहुंचकर उसे 
हिरासत में लिया और लंबे समय से लंबित 
गिरफ्तारी की कार्रवाई पूरी की।
पूजा उर्फ रिया धौलपुर जिले के बाड़ी सदर 
थाना क्षेत्र के उमरेह गांव की रहने वाली 
है। हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले में 

उसका नाम सामने आने के बाद से पुलिस 
उसकी तलाश कर रही थी। अब जयपुर से 
गिरफ्तारी के बाद मामले में आगे की कानूनी 
कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जांच का 
मुख्य आधार वर्ष 2023 में आकाश जोशी 
पर हुए हमले से जुड़ा मामला है, जिसमें 
कई आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो 
चुकी है। पूजा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस 
उससे मामले में उसकी कथित भूमिका 
और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं के संबंध 
में पूछताछ कर सकती है।
इस मामले में सोशल मीडिया पर सामने 
आए वीडियो ने भी लोगों का ध्यान खींचा 
है। इनाम घोषित होने के बाद वीडियो पर 
‘इनाम’ शब्द दिखाई देने से यह सवाल 
उठने लगा कि क्या आरोपी पुलिस की 
कार्रवाई से बेखबर थी या वह जानबूझकर 
ऐसा वीडियो साझा कर रही थी। हालांकि, 
इन सवालों पर पुलिस की ओर से कोई 
आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। 
इसलिए वीडियो और गिरफ्तारी के बीच 
किसी सीधे संबंध का दावा करना फिलहाल 
उचित नहीं होगा। पुलिस की ओर से पुष्टि 
की गई जानकारी के मुताबिक, आरोपी 
को विशेष सूचना के आधार पर जयपुर से 
पकड़ा गया है।
तीन साल से अधिक समय से फरार चल 
रही आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस की 
कार्रवाई के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा 
रहा है। वर्ष 2023 में हुई घटना के बाद 
दर्ज मामले में पांच आरोपियों को पहले ही 
गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि पूजा 
उर्फ रिया की तलाश जारी थी। अब उसकी 
गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच में आगे 
की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पुलिस यह 
पता लगाने का प्रयास करेगी कि घटना में 
उसकी कथित भूमिका क्या थी और हमले 
से जुड़े अन्य तथ्यों की पुष्टि कैसे की जा 
सकती है। फिलहाल, गिरफ्तारी के बाद 
मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने की 
उम्मीद है।

गांधीनगर, 26 अक्टूबर : मुख्यमंत्री भूपेंद्र 
पटेल ने राज्य में कम तथा विलंबित वर्षा 
वाले 4 जिलों को अकालग्रस्त घोषित 
करने का किसानों एवं पशुपालकों के हित 
में संवेदनशील निर्णय किया है।
मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री श्री जीतुभाई 
वाघाणी की उपस्थिति में गांधीनगर में 
मीडिया के समक्ष यह घोषणा करते 
हुए कहा कि भारत सरकार के अकाल 

निर्धारण दिशानिर्देश-2016 के अनुसार 
आवश्यक प्रक्रियाएँ पूरी करने तथा 
उच्चस्तरीय बैठकें आयोजित करने के 
बाद राज्य सरकार ने इन जिलों को 
अकालग्रस्त घोषित करने का निर्णय 
किया है।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष समग्र राज्य में 
औसत लगभग 89 प्रतिशत वर्षा हुई है; 
परंतु देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, कच्छ 

राज्य के कम वर्षा वाले 4 जिलों को अकालग्रस्त घोषित करने का मुख्यमंत्री 
भूपेंद्र पटेल का किसानों एवं पशुपालकों के लिए संवेदनशील निर्णय तीन साल से फरार थी पूजा उर्फ रिया, इनाम 

घोषित होते ही सोशल मीडिया पर बनाया वीडियो8विलंबित वर्षा की स्थिति को ध्यान में लेकर राज्य 
सरकार ने अग्रिम आयोजन द्वारा अकाल घोषित होने से 
पहले जून-जुलाई 2026 से ही समग्र राज्य में राहत दर 
पर चारा वितरण शुरू कराया
8अब तक 1.21 करोड़ किलोग्राम चारे का 2 रुपए 
प्रति किलोग्राम की राहत दर पर वितरण; राज्य सरकार 
के पास वर्तमान में 3 करोड़ किलोग्राम चारा उपलब्ध है 
और अतिरिक्त चारे की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है
8अकालग्रस्त घोषित किए गए सभी 4 जिलों के 
किसानों की प्रभावित फसलों के लिए एसडीआरएफ के 
मानदंडों के अनुसार सहायता देने का निर्णय : किसानों 
को 2 हेक्टेयर की सीमा में प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपए की 
सहायता मिलेगी
8अकालग्रस्त 4 जिलों में वीबीजी रामजी योजना 
अंतर्गत 150 मानव दिवस रोजगार देने का निर्णय
8अकालग्रस्त घोषित जिलों में पशु शिविरों के पशुओं 
के लिए प्रतिपशु दैनिक 80 रुपए की सहायता दो महीने 
तक एसडीआरएफ से दी जाएगी
8इन निर्णयों को 01/11/2026 से लागू किया जाएगा
8प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार 
ने किसानों और पशुपालकों के व्यापक हितों को हमेशा 
प्राथमिकता दी है
8भविष्य में भी किसानों-पशुपालकों को आपदा के 
किसी भी समय जो कोई भी सहायता करनी पड़े; इसके 
लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है

और जामनगर जिलों में वर्षा का प्रमाण 
कम रहा है। जिन संपूर्ण 4 जिलों में 
कम वर्षा हुई है, जिसके  के कारण जो 
स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें किसानों के 
साथ खड़े रहने के लिए राज्य सरकार ने 
उदारतम निर्णय किए हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि 
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन 
में सरकार किसानों तथा पशुपालकों के 
व्यापक हितों को हमेशा प्राथमिकता देती 
है। अतीत में भी किसानों पर मुश्किलें 
आने के समय सरकार उनके साथ खड़ी 
रही है। वर्तमान स्थिति में सरकार पूर्ण 
संवेदनशीलता के साथ किसानों के 
साथ है और भविष्य में भी किसानों तथा 
पशुपालकों पर किसी भी आपदा के समय 
जो भी सहायता देनी पड़े; उसके लिए 
सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने अकालग्रस्त जिलों के 
किसानों और पशुपालकों के लिए जो 
उदारतम निर्णय किए गए हैं, उनका 
विरण देते हुए कहा कि इन जिलों के 
किसानों की फसलों को हुए नुकसान के 
समक्ष राज्य सरकार ने एसडीआरएफ के 
मानदंडों के अनुसार प्रभावित फसलों के 
लिए सहायता देने का निर्णय या है। इसके 
अनुसार किसानों को 2 हेक्टेयर की सीमा 
में प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपए की सहायता 
दी जाएगी। पशुओं के लिए चारे की जो 
व्यवस्था राज्य सरकार ने की है, उसके 
संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य 
सरकार ने विलंबित वर्षा की स्थिति को 
ध्यान में रखते हुए अग्रिम आयोजन किया 
और किसानों और पशुपालकों का सहारा 
बनते हुए अकाल घोषित होने से पहले 
जून-जुलाई 2026 से ही समग्र राज्य 
में राहत दर पर चारा वितरण करने की 
मंजूरी देकर जिला कलेक्टरों को विशेष 
मामलों में चारा वितरण के लिए अधिकृत 
किया गया है।
अकालग्रस्त घोषित तहसीलों में पशु 
शिविरों के पशुओं के लिए प्रति पशु दैनिक 
80 रुपए की सहायता दो महीने तक 

एसडीआरएफ से दी जाएगी। पशुपालकों 
के व्यापक हित में इसके बाद राज्य 
सरकार ऐसी सहायता का खर्च वहन 
करेगी।
राज्य में अब तक लगभग 1.21 करोड़ 
किलोग्राम चारे का 2 रुपए प्रति किलोग्राम 
की राहत दर पर वितरण किया जा चुका 
है। राज्य सरकार के पास वर्तमान में 3 
करोड़ किलोग्राम चारा उपलब्ध है और 
अतिरिक्त चारे की खरीद प्रक्रिया शुरू 
कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार 
ने जिन तहसीलों को अकालग्रस्त घोषित 
किया है, उनमें ग्रामीण लोगों को रोजगार 
उपलब्ध कराने के लिए वीबीजी रामजी 
योजना अंतर्गत 150 मानव दिवस 
रोजगार देने का भी निर्णय किया है।
उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार द्वारा 
लिए गए इन निर्णयों को 01/11/2026 से 
लागू किया जाएगा।
इस बीच राज्य में सिंचाई के लिए पानी की 
स्थिति देखें, तो विभिन्न बांधों से खरीफ 
मौसम में मांग के आधार पर 44 बांधों के 
कमांड एरिया में पानी दिया गया है।
चालू वर्ष में राज्य के प्रमुख 206 बांधों 
में 66 प्रतिशत जल संग्रह हुआ है। राज्य 
सरकार ने आगामी रबी मौसम के लिए 
76 बांधों के कमांड क्षेत्र में सिंचाई हेतु 
पानी देने का आयोजन किया है। साथ 
ही, पेयजल को भी प्राथमिकता देते हुए 
30/06/2027 तक पीने के पानी को 
आरक्षित रखा गया है।
इसके अंतर्गत उत्तर गुजरात क्षेत्र के धरोई 
व दाँतीवाडा सहित 11 बांधों, मध्य गुजरात 
क्षेत्र के करजण-पानम सहित 12 बांधों, 
दक्षिण गुजरात क्षेत्र के उकाई-काकरापार 
और दमणगंगा सहित 9 बांधों, शेत्रुंजी, 
ब्राह्मणी और मच्छू सहित 39 बांधों तथा 
कच्छ क्षेत्र के 5 बांधों में सिंचाई के लिए 
पानी उपलब्ध कराने की आयोजन हुआ 
है। उक्त बांधों में पानी की उपलब्धता के 
आधार पर 1 से 4 बार सिंचाई जल देने 
का आयोजन किया गया है।

नई दिल्ली। इंटरनेट के जरिए टीवी चैनल 
देखने की सुविधा को व्यवस्थित और 
आसान बनाने की दिशा में भारतीय दूरसंचार 
विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एक नया 
प्रस्ताव सामने रखा है। इसके तहत इंटरनेट 
आधारित टीवी सेवाओं के लिए सरल 
प्राधिकरण व्यवस्था लागू करने की सिफारिश 
की गई है। प्रस्ताव में मुफ्त विज्ञापन आधारित 
स्ट्रीमिंग टेलीविजन यानी फास्ट सेवाओं को 
भी शामिल किया गया है। यदि इन सिफारिशों 
को स्वीकार किया जाता है, तो इंटरनेट के 
माध्यम से निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार 
टीवी चैनल उपलब्ध कराने वाली कंपनियों 
के लिए प्राधिकरण हासिल करने की प्रक्रिया 
आसान हो सकती है। ट्राई ने इसके लिए 20 
साल की शुरुआती अवधि और एक लाख 
रुपये प्रवेश शुल्क निर्धारित करने का सुझाव 
दिया है। ट्राई की सिफारिशों का उद्देश्य 
इंटरनेट आधारित टीवी वितरण सेवाओं के 

लिए एक स्पष्ट नियामकीय ढांचा तैयार 
करना है। मौजूदा समय में दर्शक स्मार्ट 
टीवी, मोबाइल फोन, वेबसाइट और इंटरनेट 
से जुड़े अन्य उपकरणों के माध्यम से विभिन्न 
प्रकार की वीडियो सामग्री देखते हैं। ऐसे में 
इंटरनेट के जरिए पारंपरिक टीवी चैनलों का 
प्रसारण करने वाली सेवाओं को एक अलग 
श्रेणी में व्यवस्थित करने की जरूरत महसूस 
की जा रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 
ऐसी सेवाओं के संचालन के लिए प्राधिकरण 
की शर्तें तय होंगी, जिससे सेवा प्रदाताओं को 
नियामकीय प्रक्रिया और जिम्मेदारियों के बारे 
में स्पष्टता मिल सकेगी।
प्रस्तावित लाइसेंसिंग ढांचे में प्रवेश शुल्क 
के साथ आवेदन शुल्क भी निर्धारित करने 
की बात कही गई है। ट्राई ने आवेदन शुल्क 
10 हजार रुपये रखने की सिफारिश की है, 
जबकि प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए एक 
लाख रुपये प्रवेश शुल्क का प्रस्ताव है। 

इसके साथ ही सालाना प्राधिकरण शुल्क, 
बैंक गारंटी और सुरक्षा जमा से छूट देने का 
सुझाव दिया गया है। प्राधिकरण की शुरुआती 
अवधि 20 वर्ष रखने और इसके समाप्त होने 
के बाद 10-10 साल के लिए नवीनीकरण 
की सुविधा देने की बात कही गई है। इस 
व्यवस्था का एक प्रमुख पहलू यह भी है कि 
पूरे देश को एक ही सेवा क्षेत्र माना जाएगा। 
इससे कंपनियों को अलग-अलग क्षेत्रों के 
बजाय राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं संचालित करने 
के लिए एक समान ढांचे के तहत काम करने 
का रास्ता मिल सकता है।
केंद्रीय संचार मंत्रालय के अनुसार, ट्राई ने 
इंटरनेट आधारित टीवी वितरण सेवाओं को 
दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत टीवी 
चैनल वितरण की एक अलग श्रेणी में रखने 
का सुझाव दिया है। इसके तहत ऐसी सेवाओं 
के संचालन के लिए प्राधिकरण व्यवस्था 
तैयार की जा सकेगी। 

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल 
पर 17 अगस्त, 2026 से 16 नवंबर, 
2026 तक तीन माह की अवधि के 
लिए सतर्कता जागरूकता अभियान 
चलाया जा रहा है। इसी क्रम में, 
26 अक्टूबर, 2026 को मंडल रेल 
प्रबंधक, अहमदाबाद, श्री वेद प्रकाश ने 
मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों 
को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। इस 
अभियान का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों 
में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं नैतिक 
मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा 
कार्यप्रणाली में ईमानदारी को प्रोत्साहित 
करना है।
सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 का 
आयोजन 26 अक्टूबर से 01 नवंबर, 
2026 तक “सत्यनिष्ठा से समृद्धि – 

Probity for Prosperity” थीम 
के अंतर्गत किया जा रहा है। इस अवसर 
पर अहमदाबाद मंडल में अधिकारियों 
एवं कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध 
सजग रहने, अपने कर्तव्यों का निर्वहन 

पूरी ईमानदारी एवं निष्पक्षता से करने 
तथा कार्यस्थल पर पारदर्शिता और 
जवाबदेही सुनिश्चित करने की शपथ 
दिलाई गई।
इस अभियान के अंतर्गत मंडल में 

विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित 
किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य रेल 
कर्मचारियों को उनके दैनिक कार्यों 
में सत्यनिष्ठा एवं नैतिक आचरण के 
महत्व से अवगत कराना है। अभियान 

के दौरान क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान 
दिया जा रहा है तथा कर्मचारियों को 
ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यमों से 
प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित 
किया जा रहा है।
इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री 
वेद प्रकाश ने सभी अधिकारियों एवं 
कर्मचारियों से अपने दैनिक कार्यों में 
ईमानदारी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के 
मूल्यों को अपनाने तथा भ्रष्टाचार मुक्त 
भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान 
देने का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्र 
की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा बनाए 
रखने, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने 
तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी 
निष्ठा और ईमानदारी से करने पर बल 
दिया।

अहमदाबाद मंडल पर सतर्कता जागरूकता अभियान के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों 
ने ली सत्यनिष्ठा की शपथ,सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 की थीम “सत्यनिष्ठा से 

समृद्धि – Probity for Prosperity” के तहत भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प

इंटरनेट पर टीवी चैनल दिखाने के लिए ट्राई 
का आसान लाइसेंसिंग ढांचा प्रस्तावित
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गांधीनगर  : गुजरात के व्यारा वन विभाग 
द्वारा लागू किया गया ‘वनश्री मॉडल’ 
आदिवासी क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण, 
स्थानीय उत्पादों की बिक्री और पर्यटन 
आधारित रोजगार का सफल उदाहरण बन 
रहा है। वन पर्यटन को स्थानीय लोगों की 
आजीविका से जोड़कर विकसित किए गए 
इस मॉडल अंतर्गत चार वनश्री रेस्टोरेंट 
कार्यरत हैं, जिनका संयुक्त वार्षिक 
टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से अधिक है। 
इस पहल से 50 से अधिक स्थानीय 
महिलाएँ सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं, जबकि 
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के माध्यम 
से लगभग 100 परिवारों को लाभ मिल 
रहा है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन 
तथा वन मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया 
और राज्य वन मंत्री श्री प्रवीण माळी के 
नेतृत्व में वन, मानव और समृद्धि को 
जोड़ने वाले इस अनूठे मॉडल के माध्यम 
से आज आदिवासी महिलाएँ मजदूरी से 
मुक्त होकर स्थानीय अर्थव्यवस्था की 
मुख्यधारा में उद्यमी के रूप में उभरकर 
आई हैं।
सूरत वन वृत्त के वन संरक्षक पुनीत 

नैय्यर (आईएफएस) ने कहा, “सूरत 
वन वृत्त अंतर्गत आने वाले व्यारा वन 
विभाग में कार्यरत चार ‘वनश्री’ रेस्टोरेंट 
का संचालन स्थानीय महिला स्वयं-
सहायता समूह करते हैं। इन रेस्टोरेंट में 
आने वाले पर्यटकों को नागली (रागी) 
की रोटी, परंपरागत दालें, नागली के लड्डू 
सहित स्थानीय व्यंजन परोसे जाते हैं। ये 
रेस्टोरेंट आदिवासी समुदाय के परंपरागत 
व्यंजनों को प्रोत्साहन देते हैं और स्थानीय 
महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर भी 
प्रदान करते हैं।”
व्यारा वन विभाग के उप वन संरक्षक 
सचिन गुप्ता (आईएफएस) ने कहा, 
“‘वनश्री’ मॉडल आदिवासी महिलाओं 
के सशक्तीकरण का प्रतीक बन गया है। 
यहाँ उन्हें रोजगार के साथ-साथ बिजनेस 
लीडर बनने का प्रशिक्षण भी मिलता है। 
जो महिलाएँ कभी मजदूरी करती थीं, वे 
अब स्वतंत्र रूप से व्यावसायिक मॉडल 
चला रही हैं। आज स्वयं-सहायता समूहों 
यानी सखी मंडलों के माध्यम से ये 
महिलाएँ अपने रेस्टोरेंट और कारोबार का 
सफल संचालन कर रही हैं। इस मॉडल 
ने उनके जीवन में स्थिरता, आत्मसम्मान 

और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की है।”
वित्तीय सुरक्षा एवं सम्मान के साथ स्थिर 
मासिक आय मिलने से आदिवासी परिवार 
अपने बच्चों को उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने के 
लिए भेज रहे हैं। इतना ही नहीं, वित्तीय 
आत्मनिर्भरता के कारण चिकित्सा संबंधी 
इमर्जेंसी के समय दूसरों पर निर्भर नहीं 
रहना पड़ता और परिवारों के लिए समय 
पर उपचार संभव हो पाया है। इन रेस्टोरेंट 
के साथ-साथ ये महिलाएँ स्थानीय कृषि 
उत्पादों की बिक्री भी करती हैं और आय 
अर्जित करती हैं।

प्रतिक्रिया
करंजवेल गाँव के ‘हेतवी सखी मंडल’ 
की एक सदस्य अपने अनुभव के बारे में 
कहती हैं, “वनश्री से पहले हमारी कोई 
निश्चित आय नहीं थी। आज मैं पूरा 
रेस्टोरेंट चलाती हूँ और अपने कर्मचारियों 
को वेतन देती हूँ। यही वास्तविक बदलाव 
है।”

महिलाओं द्वारा संचालित चार 
‘वनश्री रेस्टोरेंट’ का सफल प्रभाव

व्यारा वन विभाग में फैले चार वनश्री 
रेस्टोरेंट पर्यटकों को परंपरागत आदिवासी 

व्यंजन परोसते हैं और स्थानीय महिला 
सखी मंडलों के लिए स्थायी आय के 
अवसर पैदा करते हैं।

चार वनश्री रेस्टोरेंट के बारे में
81. व्यारा वनश्री : करंजवेल गाँव 
का ‘हेतवी सखी मंडल’ इस केन्द्र का 
संचालन करता है। ग्रामीण महिलाओं का 
यह समूह शहरी फूड एंटरप्राइज चलाता 
है, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों आगंतुकों को 
नागली की रोटी, पारंपरिक दालें, नागली 
के लड्डू और स्थानीय व्यंजन परोसे जाते 
हैं। इसका वार्षिक कारोबार 53 लाख 
रुपए है।
82. वनश्री, सोनगढ : चीकलदा गाँव 
का ‘आदर्श महिला मंडल’ इसे चलाता 
है। सुनीताबेन गामित द्वारा 15 स्थानीय 
महिला कार्यकर्ताओं के साथ शुरू हुआ 
यह केन्द्र अर्ध-शहरी क्षेत्र में महिला 
सामूहिक उद्यम का उत्कृष्ट मॉडल बन 
गया है। इस उद्यम का वार्षिक टर्नओवर 
30 लाख रुपए है।
83. वनश्री, पदमडुंगरी : चूनावाडी का 
‘साई सखी मंडल’ यह केन्द्र संभालता 
है। इको-टूरिस्ट्स तथा प्रकृतिप्रेमियों के 
लिए यह सबसे लोकप्रिय केंन्द्र है, जहाँ 

लोग जंगल के अनुभव के साथ स्वादिष्ट 
भोजन का आनंद लेते हैं। इसका वार्षिक 
टर्नओवर लगभग 10 लाख रुपए है।
84. वनश्री, आंबापानी : ‘प्रगति 
सखी मंडल’ द्वारा संचालित यह उद्यम 
दूरस्थ वन क्षेत्र में आदिवासी उत्पादकों 
को आगंतुकों से जोड़कर स्थानीय फूड 
इकोनॉमी विकसित कर रहा है। इसका 
वार्षिक टर्नओवर 8 लाख रुपए है।

आँकड़ों पर एक नजर
81 करोड़ से रुपए अधिक : अनुमानित 
वार्षिक टर्नओवर।
850 से अधिक : आदिवासी महिलाएँ 
सीधे रोजगार से जुड़ी हुई हैं।
8लगभग 100 परिवार : प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष आजीविका के माध्यम से 
सकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं।

संपूर्ण सामूहिक मूल्य श्रृंखला
81. स्थानीय उत्पादन : आदिवासी खेतों 
से ताजी सामग्री प्राप्त करना।
82. आदिवासी उद्यम : महिला सखी 
मंडलों द्वारा प्रसंस्करण, खाना पकाने और 
आपूर्ति का प्रबंधन।
83. पारंपरिक व्यंजन : आगंतुकों को 
असली नागली की रोटी, दालें और लड्डू 

परोसना।
84. इको-टूरिज्म : पर्यटक आदिवासी 
संस्कृति का अनुभव करते हैं और स्थानीय 
उत्पाद अपने साथ घर ले जाते हैं।
वन पर्यटन के साथ स्थानीय संस्कृति 

का संवर्धन
वनश्री मॉडल स्थानीय कृषि उत्पादों से 
लेकर पारंपरिक भोजन, महिला संचालित 
उद्यमों और वन पर्यटन को एक ही 
व्यवस्था के साथ जोड़ता है। पर्यटकों को 
स्थानीय संस्कृति एवं पारंपरिक व्यंजनों 
का अनुभव मिलता है, जबकि स्थानीय 
समुदाय को आय और रोजगार के नए 
अवसर प्राप्त होते हैं।
यह मॉडल दर्शाता है कि यदि आदिवासी 
महिलाओं को उचित प्रशिक्षण, बाजार 
और व्यवसाय संचालन के अवसर दिए 
जाएँ, तो वे अपने परिवार की आर्थिक 
स्थिति मजबूत करने के साथ-साथ समग्र 
समुदाय के विकास में भी महत्त्वपूर्ण 
योगदान दे सकती हैं। इस प्रकार; वनश्री 
पहल महिला सशक्तीकरण, आदिवासी 
उत्पादों को प्रोत्साहन और वन आधारित 
टिकाऊ आजीविका को जोड़ने वाला एक 
उल्लेखनीय उदाहरण बन रही है।

वन से विकास : व्यारा वन विभाग के ‘वनश्री मॉडल’ से आदिवासी 
महिलाएँ बनीं आत्मनिर्भर; वार ष्िक 1 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर
आदिवासी नारी शक्ति का अनूठा उदय : व्यारा के जंगलों में ‘वनश्री रेस्टोरेंट’ से 50 से अधिक महिलाओं के जीवन में आया आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन

पश्चिम रेलवे यात्रियों एवं रेल कर्मचारियों 
को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध 
कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। 
इसी क्रम में, नियमित पेयजल गुणवत्ता 
निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत पश्चिम 
रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा 17 से 
24 अक्टूबर, 2026 तक पेयजल गुणवत्ता 
के कुल 529 परीक्षण किए गए, जिनके 
सभी परिणाम संतोषजनक पाए गए।
अहमदाबाद मंडल में 17 से 24 अक्टूबर, 
2026 के दौरान पेयजल गुणवत्ता के 
कुल 529 परीक्षण किए गए, जिनमें 
466 अवशिष्ट क्लोरीन (Residual 
Chlorine) परीक्षण तथा 63 
बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण शामिल थे। 
सभी परीक्षणों के परिणाम संतोषजनक रहे, 
जिससे दोनों परीक्षण मानकों में 100% 
अनुपालन दर्ज किया गया।

यह निगरानी पेयजल की निर्धारित गुणवत्ता 
बनाए रखने के लिए मंडल के चिकित्सा 
विभाग एवं संबंधित रेल कर्मचारियों के 
निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। यात्रियों एवं 
रेल कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को 
सुनिश्चित करने के लिए नियमित परीक्षण 
तथा प्रभावी निगरानी महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाते हैं। इसी क्रम में, रेलवे स्टेशनों 
पर पेयजल कूलरों एवं नलों में उपलब्ध 
पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 
अवशिष्ट क्लोरीन एवं कुल घुलनशील 
ठोस पदार्थ (TDS) की जाँच भी नियमित 
रूप से की जा रही है।
पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल रेलवे 
स्टेशनों एवं अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों पर 
सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता 
सुनिश्चित करने के लिए नियमित जल 
गुणवत्ता निगरानी के प्रति प्रतिबद्ध है।

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने पेयजल 
गुणवत्ता परीक्षण में हासिल किया 100% 

अनुपालन,17 से 24 अक्टूबर तक किए गए 500 
से अधिक परीक्षणों के परिणाम संतोषजनक

 भारत सरकार के 
निर्देशानुसार पूरे भारतवर्ष 
में दिनांक 17 अगस्त, 
2026 से 16 नवंबर, 
2026 की तीन महीने 
की अवधि तक “सतर्कता 
जागरूकता अभियान”  
चलाया जा रहा है । इसी 
सतर्कता जागरूकता 
अभियान के अंतर्गत 
दिनांक 26 अक्टूबर से 
01 नवंबर 2026 तक 
“जागरूकत जागरूकता 
सप्ताह”  मनाया जा 
रहा है। इस वर्ष सप्ताह 
की थीम “सत्यनिष्ठा से 
समृद्धि” (Probity to 
Prosperity) रखी गई 
है। सतर्कता जागरूकता 
सप्ताह का शुभारंभ दिनांक 26 अक्टूबर 
2026 को भावनगर मंडल के मंडल रेल 
प्रबंधक (DRM) श्री दिनेश वर्मा द्वारा 
मंडल कार्यालय परिसर में किया गया। इस 
अवसर पर उन्होंने उपस्थित अधिकारियों 
एवं कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ 
दिलाई तथा अपने कार्यों में ईमानदारी, 
पारदर्शिता, निष्पक्षता और नैतिक मूल्यों 
को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प 
दिलाया। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल 
वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी 
ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य 
उद्देश्य रेलवे अधिकारियों एवं कर्मचारियों 
के बीच सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और 
पारदर्शिता के महत्व के प्रति जागरूकता 

बढ़ाना तथा कार्यप्रणाली में नैतिक मूल्यों 
एवं जवाबदेही को प्रोत्साहित करना है। 
इसके माध्यम से सभी कर्मचारियों को 
अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से 
करने और नियमों एवं कानूनों का पालन 
सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जा 
रहा है।
सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत 
भावनगर मंडल में सप्ताह भर विभिन्न 
जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए 
जाएंगे। इनमें निबंध प्रतियोगिताएं, 
व्याख्यान, संगोष्ठियां तथा डिजिटल 
माध्यमों से सतर्कता एवं नैतिक आचरण 
से संबंधित संदेशों का प्रसार शामिल है। 
इन गतिविधियों के माध्यम से कर्मचारियों 
को भ्रष्टाचार के प्रति सजग रहने और 

पारदर्शी एवं जवाबदेह कार्यसंस्कृति 
विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया 
जाएगा।
इस अवसर पर मंडल कार्यालय के 
विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं 
कर्मचारी उपस्थित रहे।
सतर्कता जागरूकता सप्ताह का मूल 
संदेश है कि सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता 
सुशासन की आधारशिला हैं। सतर्कता 
केवल किसी एक विभाग की जिम्मेदारी 
नहीं, बल्कि प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी 
और नागरिक की साझा जिम्मेदारी 
है। सामूहिक सहभागिता और नैतिक 
प्रतिबद्धता के माध्यम से ही एक पारदर्शी, 
जवाबदेह एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की 
दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

भावनगर मंडल में ‘सत्यनिष्ठा से समृद्धि’ थीम के साथ 
सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 का शुभारंभ

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ 
छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष नितिन 
भाजियावाला ने सूरत नगर आयुक्त को 
पत्र लिखकर चौटा बाजार के प्रदूषण को 
स्थायी रूप से हटाने का अनुरोध किया 
है। साथ ही, एसएमसी के निर्वाचित 
पदाधिकारियों और जिम्मेदार अधिकारियों 
को बार-बार इस प्रदूषण को हटाने के 
लिए सूचित करने के बावजूद, यह प्रदूषण 
अभी भी जारी है। व्यवस्था की उदासीनता, 
रिश्वतखोरी के गठजोड़ और वोट की 
राजनीति के चलते त्रिवेणी संगम जैसी 
शुतुरमुर्ग नीति के कारण वहां चौटा बाजार 

का अस्तित्व ही नहीं है।
स्थानीय लोगों ने भी पश्चाताप व्यक्त 
करते हुए गुहार लगाई है।
महज चार दिन पहले, हॉर्न बजाने के 
बावजूद पुलिसकर्मी को चौटा बाज़ार से 
निकलने में एक घंटा लग गया। इतना ही 
नहीं, चौटा बाज़ार में वर्षों से मौजूद एक 
अस्पताल की एम्बुलेंस को भी रोज़ाना इस 
परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर 
भी, इस समस्या का स्थायी समाधान करने 
के लिए कोई आगे नहीं आया है।
इस प्रकार, एक ओर तो हम चौटा बाजार 
में होने वाले दबावों की बुराइयों की बात 
करते हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी कहा 

जाता है कि चौटा बाजार के व्यापारी स्वयं 
कुछ फेरीवालों को मासिक या दैनिक 
किराया लेकर काम पर रखते हैं। ऐसे में, 
जब दबाव डालने वाले दुकानदारों और 
दबाव डालने वाले दुकानदारों, दोनों के 
व्यापारिक हित इस स्थिति में फंस जाते हैं, 
तो किसे किससे शिकायत करनी चाहिए? 
और इन दबावों को कहाँ से दूर किया 
जाएगा?
जहां सत्ताधारी भाजपा के पूर्व नगर 
अध्यक्ष द्वारा लिखे गए पत्र को भी टोकरी 
में फेंककर सत्ता का आनंद ले रहे हैं, वहां 
दबाव हटाने की बात हास्यास्पद से ज्यादा 
कुछ नहीं है।

(निर्भीक, निष्पक्ष एवं तटस्थ 
छगनलाल मेवाड़ा) सूरत

केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन 
नियम 1989 में व्यापक संशोधन के 
तहत कई ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं 
को मुफ्त करने और लर्निंग लाइसेंस 
प्राप्त करने की आवश्यकताओं को 
सख्त करने का प्रस्ताव दिया है। 
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग 
मंत्रालय ने इसके लिए एक मसौदा 
अधिसूचना जारी की है।
प्रस्तावित परिवर्तनों के तहत, आवेदकों 
को वर्तमान 7 दिनों के बजाय 15 दिनों 
के भीतर सुरक्षित ड्राइविंग ट्यूटोरियल 

पूरा करना होगा। उत्तीर्ण होने के लिए 
आवश्यक अंक 60 प्रतिशत से बढ़कर 
75 प्रतिशत हो जाएंगे और ट्यूटोरियल 
की न्यूनतम अवधि 30 मिनट होगी।
मसौदा नियमों में ऑनलाइन आधार 
प्रमाणीकरण के माध्यम से प्राप्त 
सेवाओं के लिए शुल्क माफ करने का 
प्रस्ताव है। ड्राइविंग लाइसेंस धारक 
के नाम या अन्य विवरणों में परिवर्तन 
होने पर भी शुल्क माफ किया जा 
सकता है।
यह सेवा भी निःशुल्क होगी; साथ ही 
पता, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी 
अपडेट करने के लिए कोई शुल्क नहीं 

लगेगा।
पते के प्रमाण के रूप में आधार 
कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट 
या सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान 
पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। आयु 
या जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में 
पासपोर्ट, मार्कशीट या किसी मान्यता 
प्राप्त शिक्षण संस्थान द्वारा जारी प्रमाण 
पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
आधार कार्ड, वैध भारतीय पासपोर्ट, 
सरकार द्वारा जारी किए गए कुछ सेवा 
या पेंशन दस्तावेज और स्थायी खाता 
संख्या (पैन) को पहचान के प्रमाण 
के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में बदलाव का प्रस्ताव; आधार के 
माध्यम से मुफ्त ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने की तैयारी

भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने सूरत के चौटा बाजार में दबाव 
कम करने के लिए नगर आयुक्त को पत्र लिखा है

गांधीनगर : गुजरात भारत की औद्योगिक 
विकास यात्रा में हमेशा से अग्रणी और 
सशक्त साझेदार राज्य रहा है। अपनी इसी 
दक्षता और दूरदृष्टि वाले विजन को आगे 
बढ़ाते हुए अब गुजरात तेजी से एयरोस्पेस 
और रक्षा (A&D) क्षेत्रों में विनिर्माण 
और नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप अपनी 
स्थिति मजबूत करने की दिशा में अग्रसर 
है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 
भारत के उभरते रणनीतिक महत्व को क्षेत्रों 
के प्रति वैश्विक समुदाय का ध्यान कने्द्रित 
कर रही है । इस बीच गुजरात विश्वस्तरीय 
बुनियादी ढांचे, रणनीतिक भौगोलिक लाभों 
और अत्याधनिक इंजीनियरिंग क्षमताओं के 
साथ स्वयं को आकर्षक निवश अनुकूल 
केन्द्र के रूप में पेश कर रहा है।
वडोदरा में स्थापित टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स-
एयरबस C-295  फाइनल असेंबली लाइन 
(FAL) गुजरात के इस दिशा में मजबूत 
आधार का प्रमाण है।  देश में निजी क्षेत्र की 
पहली सैन्य विमान फाइनल असेंबली लाइन 
के रूप में यह संयंत्र घरेलू एयरोस्पेस आपूर्ति 
शृंखला को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इतना 
ही नहीं  यह विमान संरचनाओं, कलपुर्जों, 
सटीक इंजीनियरिंग और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स 
के क्षेत्र में विश्वस्तरीय विशेषज्ञता का प्रदर्शन 
करता है। गुजरात सिर्फ विमान विनिर्माण 
तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवरहित हवाई 
वाहनों (UAVs), एयरोस्पेस उपकरण 
निर्माण, रख-रखाव, मरम्मत एवं ओवरहॉल 
(MRO) सेवाओं, उन्नत सामग्रियों और 
उच्च कौशल वाले इंजीनियरिंग कार्यों के 
क्षेत्रों में भी  दृढ़ता के साथ क्षमता विस्तार 
कर रहा है। इस प्रमुख परियोजना के 
साथ-साथ राज्यभर में एयरोस्पेस और रक्षा 
(A&D) क्षेत्र के उद्यमों का एक सशक्त 

पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो रहा है। 
लार्सन एंड टुब्रो (L&T) तोप, बख्तरबंद 
प्रणालियों और शस्त्र प्रक्षेपण प्रणालियों का 
विनिर्माण कर रही है, जिससे 381 रोजगार 
सृजित हो रहे हैं।
दूसरी ओर, रैस्पियन एंटरप्राइजेज 
(Raspian Entreprizes) 
छोटे हथियारों और एस्ट्रियोनिक्स 
(Astrionics)   (FMJ projectiles) 
प्रक्षेप्यों क े क्षेत्र में गुजरात के शस्त्र एवं 
गोला-बारूद आधार को मजबूत कर 
रहे हैं। जैवेल एयरोस्पेस (Jaivel 
Aerospace), श्रीराम एयरोस्पेस एंड 
डिफेंस (Shreeram Aerospace & 
Defence), यूनिक फोर्ज (Unique 
Forge) और पुष्पक एयरोस्पेस 
(Pushpak Aerospace) जैसे सूक्ष्म, 
लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) 
इन प्रमुख औद्योगिक इकाइयों को सटीक 
कलपुर्जों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर 
रहे हैं। ये सक्षम एमएसएमई अपने कार्य- 
उपकरण निर्माण, कलपुर्जे एवं प्रणालियों 
की आपूर्ति, कार्बन फाइबर प्रबलित पॉलिमर 
(CFRP) और एल्युमीनियम की मशीनिग, 
बुर्ज तथा बख्तरबंद वाहनों के ढांचे (हुल) 
से संबंधित जिम्मेदारियों को दक्षता के साथ 
पूरा कर रह हैं। इस बहुआयामी क्षमता के 
दम पर गुजरात में एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र 
की विशेषज्ञता केन्द्रित -महत्वपूर्ण आपूर्ति 
शृंखला विकसित हो रही है।
भारत का रक्षा उत्पादन वर्ष 2014 के बाद 
से लगभग चार गुना बढ़ गया है। वित्त वर्ष 
2014-15 में यह ₹46,429 करोड़ था, जो 
वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर रिकॉर्ड ₹1.78 
लाख करोड़ तक पहुंच गया। इसी तरह रक्षा 
निर्यात में भी 21 गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 

2004-14 के दौरान ₹4,312 करोड़ का रक्षा 
निर्यात वर्ष 2014-24 में बढ़कर ₹88,319 
करोड़ हो गया। ये आंकड़े वैश्विक रक्षा क्षेत्र 
में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाते हैं।
भारत अपनी पारंपरिक रक्षा जरूरतों के लिए 
अब भी काफी हद तक आयात पर निर्भर 
है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं 
और नए पंूजीगत अधिग्रहणों से देश में ही 
उत्पादन करने के व्यापक अवसर पैदा हुए 
हैं। कुशल इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और सूचना 
प्रौद्योगिकी (आईटी) पेशेवरों की पर्याप्त 
उपलब्धता के बल पर भारत अनुसंधान, 
डिजाइन, विकास, गुणवत्ता आश्वासन 
और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में बढ़ती मांग को 
पूरा करने की मजबूत स्थिति में है। गुजरात 
सरकार इस महत्वपूर्ण औद्योगिक संभावना 
के लिए अपनी औद्योगिक गति को एयरोस्पेस 
और रक्षा (A&D) क्षेत्र में आगे बढ़ाने के 
लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। प्रमुख 
कॉरपोरेट कंपनियों के साथ साझेदारियों को 
बढ़ावा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों 
(MSMEs) को सशक्त बना कर इस 
लक्ष्य को प्राप्त करने पर गंभीरता के साथ 
कदम उठाए जा रहे हैं। 
गुजरात सरकार  ने निवश को तेजी से आगे 
बढ़ाने के लिए एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 
2016 में निवशकों के अनुकूल प्रोत्साहनों 
का एक व्यापक ढांचा दिया गया है। इसका 
उद्देश्य परियोजनाओं को शुरू करने और 
लागू करने की प्रक्रिया को सरल -आकर्षक 
बनाना है। इस नीति के फोकस सेक्टर- 
इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, रख-रखाव-
मरम्मत-ओवरहॉल (MRO), रक्षा क्षेत्र 
में उपयोग होने वाली कंपोजिट सामग्री और 
तकनीकी कपड़े, ढलाई एवं फोर्जिंग उत्पाद, 
इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां, जहाज निर्माण, तोपें, 

गोला-बारूद और छोटे हथियार, अनुसंधान 
एवं विकास तथा परीक्षण क्षेत्र हैं। 
विनिर्माण के इस सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र को 
गुजरात की समर्पित एयरोस्पेस एंड डिफेंस 
नीति भी समर्थन करती है।
यह नीति देश के सबसे प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन 
ढांचों में से एक उपलब्ध कराती है। इसक े
तहत पात्र परियोजनाओं के लिए eFCI 
के 25% तक पूंजी सब्सिडी, अधिकतम 
₹2.5 करोड़ तक, 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 
₹10 करोड़ तक ब्याज सब्सिडी, 10 वर्षों 
तक शुद्ध राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट 
एसजीएसटी) की 100% प्रतिपूर्ति, स्टांप 
शुल्क और पंजीकरण शुल्क की 100% 
प्रतिपूर्ति तथा 5 वर्षों तक बिजली शुल्क 
से 100% छूट का प्रावधान है। इसके 
अलावा, बिजली दरों पर सब्सिडी और 
कौशल विकास तथा अनुसंधान एवं विकास 
(R&D) केंद्रों के लिए ₹5 करोड़ तक की 
विशेष सहायता भी दी जाती है। 
मजबूत संस्थागत व्यवस्था और निर्धारित 
समय-सीमा में सहायता उपलब्ध कराने की 
व्यवस्था के साथ यह नीति वाइब्रेंट गुजरात 
ग्लोबल समिट 2027 से पहले गुजरात को 
एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए 
सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित 
करती है।
गुजरात वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 
2027, व्यापार के अनुकलू उद्यमशीलता 
की भावना और दूरदर्शी शासन व्यवस्था 
के बल पर   वैश्विक निवेश का एक बड़ा 
हिस्सा आकर्षित करने के लिए तैयार है। 
इस तरह गुजरात एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र 
में भारत के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को 
साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने 
की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

गांधीनगर : श्री सोमनाथ मंदिर में इको-
फ्रेंड्ली प्रसाद पैकेजिंग की सफलता 
के बाद गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 
(जीपीसीबी) अब इस मॉडल को श्री 
आरासुरी अंबाजी माता मंदिर में शीघ्र ही 
लागू करेगा। इस पहल का उद्देश्य मंदिर 
में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद की पैकेजिंग 
में सिंगल-यूज प्लास्टिक के उपयोग को 
कम करना है।
जीपीसीबी द्वारा अहमदाबाद स्थित 
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन 
(एनआईडी) की मदद से तैयार किए गए 
विकल्पों में गन्ने के वेस्ट से बनाए गए 
कंटेनर तथा दोबारा उपयोग में लिए जा 
सकने वाले टिन के कंटेनर शामिल हैं।
इस पहल का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को 
समाप्त कर यात्राधामों में इको-फ्रेंड्ली 
प्रबंधन को प्रोत्साहित करना है। साथ ही, 
प्रसाद वितरण की परंपरा के सांस्कृतिक 
एवं आध्यात्मिक महत्त्व को बनाए रखने 
का भी प्रयास है।
यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 
पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवनशैली, 
जिम्मेदार उपभोग और जनभागीदारी 
के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की 
परिकल्पना को साकार करने की दिशा 
में है। उनके इस विजन को मुख्यमंत्री श्री 
भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्यभर में ठोस 
पर्यावरणीय कदमों के माध्यम से मूर्तरूप 
दिया जा रहा है।
श्री सोमनाथ मंदिर में अब प्रसाद का 
वितरण प्लास्टिक-मुक्त कागज के बॉक्स 
और दोबारा उपयोग में लिए जा सकने 
वाले टिन के डिब्बों में किया जाता है। 
इस नई इको-फ्रेंड्ली प्रसाद पैकेजिंग 
व्यवस्था का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री 

भूपेंद्र पटेल के करकमलों से 17 सितंबर, 
2026 को किया गया था।
सोमनाथ मंदिर में प्रतिदिन लगभग 
4,200 किलोग्राम प्रसाद का वितरण 
लगभग 27,700 बॉक्स द्वारा किया 
जाता है। प्लास्टिक के पात्रों को हटाकर 
टिकाऊ विकल्पों का उपयोग करने से हर 
वर्ष 203 टन से अधिक प्लास्टिक के 
उपयोग को रोका जा सकेगा।
अंबाजी मंदिर में सोमनाथ मॉडल 

लागू करने की तैयारी
सोमनाथ मंदिर में मिली सफलता के 
आधार पर जीपीसीबी श्री आरासुरी 
अंबाजी माता मंदिर में भी इसी तरह की 
पैकेजिंग व्यवस्था लागू करेगा।
वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन 
मोढवाडिया ने कहा, “अंबाजी मंदिर 
में सामान्य दिनों में लगभग 15,000 
प्लास्टिक के प्रसाद बॉक्स का उपयोग 
होता है, जबकि त्योहारों एवं विशेष 
अवसरों पर इसकी मांग में उल्लेखनीय 
वृद्धि होती है। हर महीने लगभग 10 
लाख बॉक्स वितरित किए जाते हैं, 
जिसके परिणामस्वरूप पैकेजिंग के 
कारण अनुमानित 11,299.5 किलोग्राम 
प्लास्टिक कचरा पैदा होता है।”
श्री अर्जुन मोढवाडिया ने आगे कहा, 
“प्रसाद वितरण में इको-फ्रेंड्ली विकल्प 
अपनाने से अंबाजी में हर वर्ष लगभग 
135.6 टन प्लास्टिक कचरे को रोका जा 
सकेगा। इन पैकेजिंग विकल्पों को इस 
तरह तैयार किया गया है कि वे प्रसाद 
वितरण के लिए आवश्यक स्वच्छता, 
कार्यक्षमता और सुविधा बनाए रखने के 
साथ-साथ उसकी सांस्कृतिक पहचान 
को भी संरक्षित रखें।”

धार्मिक संस्थाएँ लोगों के व्यवहार को 
प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। इस 
बात को ध्यान में रखते हुए जीपीसीबी ने 
अध्ययन किया कि प्रसाद रखने और ले 
जाने की परंपरागत पद्धति में पर्यावरणीय 
जिम्मेदारी को किस प्रकार शामिल किया 
जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य 
पारंपरिक प्लास्टिक के पात्रों को ऐसी 
पैकेजिंग से बदलना है, जो पर्यावरण के 
अनुकूल, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त 
और मंदिर की कार्यप्रणाली के लिए 
व्यावहारिक हो।

एनआईडी द्वारा पर्यावरण-मित्र 
पैकेजिंग के विकल्प तैयार

उपयुक्त विकल्प विकसित करने के 
लिए जीपीसीबी ने अहमदाबाद स्थित 
एनआईडी की इंटीग्रेटेड डिजाइन 
सर्विसेज की पेशेवर डिजाइन कंसल्टेंसी 
के अंतर्गत सहायता ली थी।
श्री सोमनाथ मंदिर और श्री आरासुरी 
अंबाजी माता मंदिर में स्थल पर 
अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन 
में श्रद्धालुओं की आवाजाही, प्रसाद की 
मात्रा, प्रसाद बनाने और पैक करने की 
प्रक्रिया, भंडारण की स्थिति, वितरण की 
पद्धतियों तथा वर्तमान में उत्पन्न होने 
वाले कचरे की स्थिति का मूल्यांकन 
किया गया था। अध्ययन में पाया गया 
कि सभी आवश्यकताओं के लिए एक 
ही प्रकार की पैकेजिंग उपयुक्त नहीं हो 
सकती। तत्काल उपयोग के लिए प्रसाद 
की पैकेजिंग हल्की और जैव-विघटनीय 
होनी आवश्यक थी, जबकि घर ले जाने 
या लंबी दूरी तक ले जाने वाले प्रसाद 
के लिए अधिक मजबूत और टिकाऊ 
पात्रों की आवश्यकता थी। इसलिए 

तत्काल उपयोग, सामान्य रूप से घर ले 
जाने और बार-बार उपयोग में लिए जा 
सकने वाली पैकेजिंग के लिए अलग-
अलग विकल्प तैयार किए गए थे। इस 
प्रक्रिया के परिणामस्वरूप प्लास्टिक-
मुक्त कागज के बॉक्स, मोल्डेड गन्ने के 
बगास से बने कंटेनर और दोबारा उपयोग 
में लिए जा सकने वाले टिन के डिब्बों 
सहित विभिन्न विकल्प तैयार किए गए 
थे। कागज और बगास से बनी पैकेजिंग 
को इस तरह विकसित किया गया है कि 
कम अवधि तक उपयोग के बाद उसका 
पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटान 
किया जा सके, जबकि टिन के डिब्बों 
को टिकाऊ पात्रों के रूप में तैयार किया 
गया है, जिन्हें श्रद्धालु अपने पास रखकर 
दोबारा उपयोग में ले सकते हैं।
वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री प्रवीण 
माळी ने कहा, “यह पहल केवल 
पारंपरिक पैकेजिंग को बदलने तक 
सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य 
पर्यावरणीय जिम्मेदारी को धार्मिक 
आचरण का अभिन्न हिस्सा बनाना है। 
प्रमुख यात्राधामों पर जैव-विघटनीय और 
दोबारा उपयोग में लिए जा सकने वाले 
विकल्प प्रस्तुत करके जीपीसीबी यह 
दिखाना चाहता है कि सोच-समझकर 
किए गए डिजाइन, संस्थागत कदमों और 
जनभागीदारी के माध्यम से पर्यावरण को 
उल्लेखनीय लाभ पहुँचाया जा सकता 
है।” यह पहल श्रद्धालुओं को अधिक 
टिकाऊ पद्धतियाँ अपनाने के लिए 
प्रोत्साहित करने के साथ-साथ यह भी 
दर्शाती है कि धार्मिक परंपराएँ पर्यावरण 
संरक्षण में किस प्रकार योगदान दे सकती 
हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य के 
यात्राधामों में ‘प्रसाद के साथ प्रकृति का जतन’ होगा
सोमनाथ मंदिर में सफल इको-फ्रेंड्ली प्रसाद पैकेजिंग मॉडल अब अंबाजी मंदिर में अपनाया जाएगा

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 से पहले एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण 
के क्षेत्र में भारत के प्रमुख केंद्र के रूप में गुजरात की स्थिति और मजबूत

वडोदरा में स्थापित टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स-एयरबस C-295 फाइनल असेंबली 
लाइन (FAL) जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं से गुजरात को मिल रही बढ़त


